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 LOK  SABHA

 Thursday,  March  14,  963/Phalguna
 23,  884  (Saka)

 _—

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock,

 (Mr,  SPEAKER  in  the  Chair]
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Increase  in  Smoking
 +

 (  Shri  Harish  Chandra
 #388.

 4
 Mathur:

 Shri  A.  N.  Vidyalankar:
 L  Shri  Yashpal  Singh:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  smoking  has  increas-
 ed  in  the  country  and  the  extent  of
 increase  from  year  to  year  during
 the  last  five  years;  and

 (b)  what  steps,  if  any,  have  been
 taken  or  are  proposed  to  be  taken
 to  discourage  or  even  stop  smoking
 ce  cigarettes  and  birees?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Health  (Dr.  D.  8S,  Raju):
 (a)  It  is  not  possible  to  say  whether
 smoking  has  increased  in  the  coun-
 try  without  repeated  surveys  to  find
 out  the  number  of  smokers  and  the
 average  number  of  cigarettes  smok-
 ed.  However  information  is  being
 collected  to  the  extent  available  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the
 Sabha  in  due  course.

 (b)  Necessary  publicity  regarding
 the  harmful  effects  of  smoking  is
 being  carried  out  by  Government  as
 part  of  the  general  health  education
 activity  of  the  Central  Health  Educa-
 tion  Bureau,
 2970(Ai)  LSD—I.
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 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  The

 Health  Minister  is  reported  to  have
 stated  publicly  that  smoking  is  far
 more  injurious  to  public  health  than
 alcoholic  drinks.  Will  she  explain  the
 position  and  state  the  basis  for  such
 a  statement  and  say  what  impact
 smoking  has  on  particular  diseases?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  I  think  the  hon.  Member  is
 referring  to  one  of  my  speeches  at  the
 Delhi  Public  Library  wherein  I  had
 quotd  Tolstoy  who  says  that  from
 the  point  of  view  of  befuddling  the
 higher  critical  faculties  of  human
 beings,  smoking  does  more  harm  than
 alcohol.  It  did  not  refer  to  public
 health.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  May
 {  know  whether  the  thinking  of  Tols-
 toy  is  also  the  thinking  of  the  Health
 Ministry?  If  so,  what  positive  steps
 are  proposed  to  be  taken  adminis-
 tratively  as  well  as  legally  to  prevent
 smoking?

 Dr.  Sushila  Nayar:  The  Health
 Ministry  is  aware  of  the  harmful
 effects  of  smoking  on  the  health  of
 the  people  both  from  the  point  of
 view  of  chronic  bronchitis  and  emphy-
 sema  and  its  relationship  with  increas-
 ed  incidence  of  lung  cancer.  For  that
 purpose,  the  Ministry  hag  been  pre-
 paring  health  education  material  to
 tell  the  people  about  the  harmful
 effects  of  smoking  and  to  enable  them
 to  stop  smoking  if  they  will.  Here
 are  some  pamphlets  and  papers.  If
 the  hon.  Member  is  interested,  I  will
 be  glad  to  pass  them  on  to  him.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  The
 educative  aspect  was  stated.  My  ques-
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 tion  was  particularly  with  reference
 to  legal  and  administrative  steps.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Prohibi-
 tion.

 Dr.  Sushila  Nayar:  The  administra-
 tive  step  taken  is  that  we  nave  pre-
 pard  this  health  education  material
 both  in  Hindi  and  in  English.  We
 pass  it  on  to  State  Governments  and
 ask  them  to  make  it  attractive  enough
 in  their  own  languages  and  spread  the
 message.  Secondly,  several  States
 have  enacted  legislation  to  stop  juve-
 nile  somking,  There  are  others  who
 have  passed  legislation  to  stop  smok-
 ing  in  cinemas  and  public  places.

 Shri  Vidyalankar:  Are  Government
 aware  that  in  spite  of  passing  of  legis-
 lation  in  States,  juvenile  smoking  is
 increasing  and  the  habit  is  rapidly
 spreading  in  schools  and  colleges?  If
 so,  what  steps  have  Government  taken
 to  stop  it?

 Dr.  Sushila  Nayar:  Is  it  for  Gov-
 ernment  or  for  the  parents  to  check
 their  children  from  smoking?  If  the
 parents  set  one  example  to  them,  it
 Is  not  possible  for  Government  to
 counter  the  influence  of  parents  with
 whom  the  children  spend  most  of
 their  time.

 Shri  Vidyalankar:  I  asked  from
 Government—not  about  parents—what
 they  are  doing  in  this  connection.

 Dr.  Sushila  Nayar:
 have  passed  legislation;  in  some  places
 it  has  been  implemented,  and  in  some
 other  places....

 Shri  N,  Sreekantan  Nair:  On  a  point
 of  order.

 Mr.  Speaker:  The  answer  is  not
 completed.  This  is  not  the  method
 to  ask  questions.

 Dr.  Sushila  Nayar:  In  some  other
 places,  it  is  not  so  well  implemented.

 श्री  यशपाल सह  :  क्‍या  यह  सही  है
 कि  बरकले  कानपुर  शहर  में  २  लाख  रुपये
 से  ज्यादा  के  तम्बाकू  का  इस्तेमाल  होता  है,

 MARCH  14,  963
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 यदि  हां,  तो  इस  को  रोकने  के  लिये  सरकार
 क्या  कर  रही  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अरब  माननीय  सदस्य
 अकेले  कानपुर  शहर  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।

 Shri  N.  Sreekantan  Nair:  On  a  point
 of  submission.  Chance  should  not  be
 given  only  to  non-smokers.  Some  of
 us,  smokers,  may  also  be  given  a
 chance  to  put  questions.

 Mr.  Speaker:  All  right.  Those  who
 want  to  support  smoking  might  have
 it!

 Shri  N.  Sreekantan  Nair:  May  I
 know  whether  the  hon.  Minister  being
 a  non-smoker  and  a  woman  who  does
 not  inhale  tobacco  smoke,  is  able  to
 appreciate  the  difficulty  of  those  who
 are  accustomed  to  it  in  not  getting  it
 in  abundance?

 Mr.  Speaker:  That  would  be  for  the
 Minister  of  Supplies.

 Shri  Daji:  He  is  meaning  the
 Finance  Minister  and  pointing  out
 that  because  of  the  new  taxes  ciga-"
 rettes  are  costly.

 श्री  'रा०  शि०  पाण्डेय  :  यह  घूम्धपान
 की  प्रथा  प्राय:  पुरुषों  में  ही  ज्यादा  पाई  जाती
 है  लेकिन  प्रभी  हाल  में  ऐसा  देखा  जाता  है  कि
 स्त्रियां  भी  पीने  लगी  हैं,  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  इस  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  स्वास्थ्य
 मंत्रिणी  महोदया  कुछ  उपाय  करेंगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  उपाय  उन्हों  ने
 करने  हैं  वह  स्त्रियों  कौर  मर्दों  दोनों  के  लिए
 ही  करने  हैं,  अकेले  किसी  एक  के  लिए  तो
 करने  नद्दी  हैं  ।

 सरकारी  कार्यालयों  में  कर्मचारियों  को  कम
 करना
 +

 श्री  Ho  ला०  त्रिवेदी  :

 |  *३८६.४  श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 [भी  दी०  Go  शर्मा :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 के  कार्यालयों  में  २०  प्रतिशत  कर्मचारियों  को
 कम  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ;  कौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  कोई  कमी
 कर  दी  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप सन् त्री  (श्री  ०  'रा०

 भगत)  :  (क)  कौर  (ख),  जी,  नहीं  ।
 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रत्येक  कार्यालय  में  करे-
 चोरियों  की  संख्या  में,  पहले  से  निर्धारित  किसी
 प्रतिशत  के  प्राकार  पर,  एक  समान  कमी  करना
 सम्भव  नहीं  है  |  एक  मितव्ययता  समिति,
 जिस  में  गृह  सचिव,  वित्त  सचिव  (व्यय)
 शौर  आयोजन  आयोग  के  भ्र ति रिक्त  सचिव

 हैं,  इस  समय  इस  बात  का  पता  लगा  रही  है
 कि  कितनी  कमी  की  जा  सकती  है  ।  जितनी
 कमी  सम्भव  होगी  वह  इस  समिति  की
 सिफारिश  मिलने  के  बाद  ही  की  जायगी  ।

 श्री  म०  ला०  त्रिवेदी  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हुं  कि  भ्रापतकालीन  स्थिति  को  प्रारम्भ

 हुए  कई  महीने  गुज़र  चुके  हैं  कौर  शब  तक  यह
 समिति  कोई  विचार  नहीं  कर  पाई  है,  तो  क्या
 इस  सम्बन्ध  में  कभी  तक  अल्पकालीन  सुझाव
 भी  इस  समिति  ने  दिये  हैं  शौर  स्टाफ़  को
 कम  करने  की  दिशा  में  मंत्रालय  ने  क्‍या
 कदम  उठाया  है  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  भ्रन्तर्कालीन  सुझाव
 का  सवाल  नहीं  है  कौर  यह  कहना  भी  सही
 नहीं  है  कि  श्रापतकालीन  स्थिति  के  दौरान  में
 स्टाफ़  में  कुछ  कमी  नहीं  हुई  ।  इसी  सन्‌
 १६६३-६४  का  बजट  जोकि  फाइनेंस  मिनिस्टर

 साहब  ने  कभी  पेश  किया  है,  उस  में  पिछले
 साल  जहां  सरकारी  कर्मचारियों  पर  so
 करोड़  रुपये  का  खर्चा  होता  था,  उसे  कम  कर
 के  १६  करोड़  कर  दिया  गया  है  |  इस  १६
 करोड़  में  से  १४  करोड़  तो  पुलिस  के  लिए  हैं  ।
 हमारी  उत्तरी  समाचारों  पर  जो  पुलिसजनों
 की  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है  उस  के  कारण
 पुलिस  के  लिए  १४  करोड़  रक्खे  हैं  जबकि  २
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 करोड़  भूटान,  सिक्किम  के  लिए  रक्खे  ।
 ऐडमिनिस्ट्रेटिव  सर्विसेज  में  जो  पहले  खर्चा
 होता  था  इस  साल  वह  बिलकुल  नहीं  बढ़ा
 है  ।  यह  १६  करोड़  भी  भ्रापतकालीन  स्थिति
 की  वजह  से  ही  रक्खे  गये  हैं  ।

 श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :  यह  खर्चों  में  जो
 कमी  हुई  है  यह  भत्ते  में  कमी  करने  के  कारण

 +  हुई  है।  मेरा  सवाल  तो  यह  है  कि  जो  भारत
 सरकार  की  सेवाएं  हैं  उन  में  बहुत  से  पदों  पर
 ऐसे  लोग  काम  कर  रहे  हैं  जिन  की  कि
 प्रावर्यकता  नहीं  थी,  ऐसे  लोगों  की  छंटनी
 करने  के  लिए  और  शभापतकालीन  स्थिति  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम
 उठा  रही  है  इस  का  कोई  उत्तर  निश्चित  रूप
 से  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ?  .

 वित्त  मन्त्री  भी  मोरारजी  वैसा)  :

 यह  कमेटी  कोई  भ्रम  से  नहीं  बनी  है  i  कमेटी

 शुरू  से  बनी  हे।  जब  से  यह  आपतकालीन
 स्थिति  शुरू  हुई  कोई  १७००  कर्मचारियों  की
 लिस्ट  बनी  हुई  है  जोकि  अपनी  वित्त मान  जगहों
 पर  ज़रूरी  नहीं  है,  उन  को  शौर  जगहों  पर
 काम  में  लगाया  जाता  है।  यह  काम  चालू  है
 और  भागे  भी  चलता  रहेगा  शौर  जहां  भी
 कोई  कर्मचारी  बेकार  समझा  जायगा.  उसे  दूसरी
 जगह  जहां  आवश्यकता  हो  उसे  काम  पर
 लगाय।  जायगा  ।  इस  बात  का  प्रयत्न  किया
 जा  रहा  है  और  श्याम  भी  किया  जाता  रहेगा
 कि  कोई  कमंचारी  ऐसी  जगह  पर  न  रहे  जहां
 वह  बेकार  हो  ।

 Shrimati  Savitri  Nigam:  May  I
 know  if  any  surprise  check  has  been
 made  to  find  out  how  much  idle  man-
 power  is  lying  in  various  offices,  to
 find  out  whether  it  is  a  fact  that  some
 officers  do  work  only  for  one  or  two
 hours  a  day?

 Shri  Morarji  Desai:  This  is  a  very
 strange  question.  No  surprise  check
 can  find  this  out  in  that  sense.  It  is
 a  matter  of  applying  commonsense  and
 looking  into  the  work  in  the  Ministry
 and  seeing  how  much  work  each  one
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 does.  A  surprise  check  will  disclose
 nothing.  Some  worker  may  be  sitting
 there  and  may  be  even  thinking  about
 something.  If  he  is  asked,  he  will  say
 he  is  thinking  on  the  problem.  How
 can  you  find  out  from  a  surprise
 check?  But  this  is  being  looked  into
 all  the  while,  and,  as  I  said,  surplus
 personnel  is  being  located  and  allot-
 ted  to  new  work  which  is  started.
 This  is  how  it  is  being  done.

 Shri  D,  C.  Sharma:  May  I  know  if
 this  sub-committee  which  has  been
 formed  is  going  to  duplicate  the  work
 already  done  by  the  Organisation  and
 Methods  Division  or  it  is  going  to  find
 out  some  new  avenue  for  retrench-
 ment  of  staff?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  This  committee
 is  going  into  the  entire  question  of
 economy  of  all  the  Ministries.  They
 have  already  covered  about  eleven
 Ministries.  The  division  which  the
 hon.  Member  referred  to  did  not  do
 any  such  work.  Therefore,  there  is
 no  question  of  supplementing  or  sup-
 planting  the  work.

 Mr.  Speaker:  Mr.  Chettiar.
 Shri  D.  C.  Sharma:  They  do  job

 analysis....
 Mr.  Speaker:  I  have  called  Mr.

 Chettiar.

 Shri  Ramanathan  Chettiar:  May  I
 know  whether  this  committee  is  in
 addition  to  the  special  reorganisation
 unit  which  is  already  going  into  this
 matter?

 Shri  Morarji  Desai:  The  _  special
 reorganisation  unit  examines  all  the
 while  various  Ministries,  taking  a
 particular  Ministry  and  examining  it
 according  to  scientific  methods,  and
 sees  whether  the  methods  require  to
 be  changed  and  then  prescribes  the
 methods  after  discussing  with  the
 concerned  people.  When  that  is  done
 there  is  permanent  reduction.  This
 committee  is  taking  a  quick  look
 around  for  emergency  purposes  and
 seeing  what  maximum  reduction  can
 be  made  even  for  the  duration  of  the
 emergency  so  that  the  maximum
 amount  of  economy  can  be  made.
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 There  is  no  duplication.  They  work
 together.  Even  the  Methods  Division
 is  helping  this  committee.  It  is  not
 an  extra  committee  and  no.  extra
 expenditure  is  made.

 Shri  Vishram  Prasad:  The  Minister
 has  just  stated  that  retrenchment  is
 not  possible.  There  is  great  difference
 in  the  dearness  and  other  allowances
 of  the  Central  and  State  employees
 for  the  same  categories  of  posts.  Will
 the  Government  make  it  a  uniform
 pattern  considering  the  emergency
 and  national  economy?

 Shri  Morarji  Desai:  There  cannot
 be  uniformity  between  State  services
 and  the  services  here.

 श्री  बड़े  :  क्या  यह  सच  हे  कि  श्रार्कश्ा-
 लोजिकल  सर्वे  साफ़  इंडिया  से  ३१  मार्च  को
 कुछ  गवर्नमेंट  सर्वेट्स  निकाले  जा  रे  हैं  कौर
 उन  को  नोटिस  दे  दिये  गये  हैं,  लेकिन  अभी  उन
 को  किसी  दूसरी  जगह  पोस्ट्स  नहीं  दी  जा
 रही  हैं  ?  क्या  शासन  ने  इस  तरफ़  ध्यान  दिया
 है  कि  वहां  पर  इमर्जेन्सी  की  वजह  से  तीस
 पैतीस  क्लास  एकदम  से  निकाले  जायेंगे  ?

 श्री  मोरार  )  देसाई  :  यह  तो.  मालूम
 नहीं  है,  लेकिन  हों  सकता  है  कि  ऐसा  इसी
 सिलसिले  में  हुआ  होगा  ।  लेकिन  इस  के  माने
 यह  नहीं  हैं  कि  वे  घर  बिठाए  जायेंगे  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  यह  सच  है  कि
 वित्त  मंत्री  महोदय  पांच  सैक्रेटरीज़  के  बजाये
 दो  सेक्रेटरी  से  काम  चलाते  हैं  ?  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  अन्य  मिनिस्ट्री  में
 इस  नीति  के  अनुसार  कहां  तक  काम  किया
 जा  रहा  है

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  सब  मिनिस्ट्री
 इसी  तरीके  से  काम  करती  हैं,  ऐसी  मैं  अपेक्षा
 करता  हूं

 Insecticides

 $390,  Shri  P.  है,  Chakraverti
 Shri  Bishanchander  Seth

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given
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 to  Starred  Question  No,  334  on  the
 22nd  November,  962  regarding  in-
 secticides  and  state:

 (a)  when  Government  are  likely  to
 Promote  legislation  in  this  regard;
 and

 (b)  the  reasons  for  delay,  if  any?
 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-

 try  of  Health  (Dr.  9.  S.  Raju):
 (a)  &  (b).  A  draft  of  the  Bill  has
 been  prepared  and  is  under  examina-
 tion  in  consultation  with  other  Minis-
 tries.  The  Bill  involves  a  number  of
 legal  and  technical  aspects  which
 have  to  be  carefully  examined.  It  is
 hoped  to  introduce  a  Bill  in  the  second
 half  of  this  year.

 Shri  P.  R.  Chakraverti:  Has  the
 Government  examined  the  point  that
 was  raised  in  the  last  session,  name-
 ly,  that  these  insecticides  are  used  as
 intoxicants  by  the  drink  addicts?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  We  are  not  aware  of  insecti-
 cides  being  used  by’  drink  addicts.
 They  are  rather  poisonous  and  _  the
 intoxication  is  likely  to  take  the
 man  beyond  the  world  if  they  do  it.

 Shri  P.  R.  Chakraverti:  Has  the
 Government  examined  the  causes
 which  led  to  the  mixing  up  of  insecti-
 cides  with  food-stuffs  and  if  so  what
 are  the  findings?

 Mr.  Speaker:  That  is  a_  different
 thing  altogether.

 Dr.  D,  S.  Raju:  The  hon.  Member
 is  perhaps  referring  to  food  poisoning
 by  insecticides  in  Bengal  and  Assam
 last  year.  Two  independent  commit-
 tees  went  into  the  question  and  found
 that  contamination  was  supposed  to
 have  occurred  while  in  storage  and
 transit.

 Dr.  K.  L.  Rao;  May  I  know  whether
 the  Government  is  proposing  to  set
 up  a  central  institute  to  specify  the
 quality  and  the  standards  of  the
 pesticides  and  also  the  amount  of
 toxin  residues  that  could  be  safely
 consumed  by  men  and  animals?
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 Mr.  Speaker:  The  question  was
 about  legislation  in  respect  of  insecti-
 cides.  Shri  Sham  Lal  Saraf.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  In  view  of
 the  fact  that  the  Government  propose to  introduce  a  Bill  on  this  subject  in
 this  House,  as  has  been  said  just  now,
 may  I  know  what  steps  have  been
 taken  at  the  moment  in  order  to  keep
 the  foodstuffs  and  other  such  commo-
 dities  safe  from  being  contaminated
 in  the  States  all  over  the  country?

 Dr.  Sushila  Nayar:  As  my  _  hon.
 colleague  has  said,  there  was  a  com-
 mission  of  enquiry  after  the  first  in-
 cident  of  contamination  of  foodstuffs
 by  follidol  in  958  in  Kerala,  and  as
 a  result  of  the  findings  of  that  en-
 quiry  commission  there  were  certain
 short-term  precautions  that  were
 recommended  by  them  which  have
 been  communicated  to  the  State  Gov-
 ernments,  and  most  of  them  have
 implemented  them.  The  _  long-term
 recommendations  relate  to  this  com-
 prehensive  legislation  to  contro]  the
 production,  storage,  distribution,
 transport,  etc.,  of  these  insecticides,
 and  that  legislation  as  has  been  said,
 is  under  examination.

 Floods  in  Brahmaputra

 +
 #391,  {  Shri  Surendra  Pal  Singh:

 v  Shri  N.  R.  Laskar:
 Will  the  Minister  of  Irrigation

 and  Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Government  of  Assam  have  under-
 taken  a  very  ambitious  and  expensive
 scheme  of  changing  the  flow  of  the
 Brahmaputra  river  in  order  to  save
 Dibrugarh  town,  and  the  adjoining
 areas,  from  the  havocs  of  floods  each
 year,  and  that  they  have  approached
 the  Centre  for  financial  help  for  this
 project;  and

 (b)  if  so,  whether  the  Centre  has
 decided  to  give  help  to  the  Assam
 Government  for  this  project?
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 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  Irrigation  and  Power
 (Shri  S.  A,  Mehdi):  (a)  There  is  no
 scheme  to  change  the  flow  of  the
 river  Brahmaputra  but  flood  protec-
 tion  works,  such  as,  construction  of
 stone  and  timber  spurs,  revetments,
 etc.  were  carried  out  to  save  Dibru-
 garh  town.  After  inspecting  the
 effects  of  the  floods  of  962  a  Central
 team  of  experts  recommended  fur-
 ther  repair  works.

 (b)  Does  not  arise.

 Shri  Surendra  Pa]  Singh:  Is  it  a
 fact  that  during  the  first  Plan  period
 some  special  embankments  and  weirs
 etc.,  were  constructed  with  Central
 aid  to  protect  Dibrugarh  town  at  a
 cost  of  Rs.  2  crores  and  all  that
 construction  work  has  been  complete-
 ly  washed  away  or  damaged  beyond
 repairs,  by  the  subsequent  floods?

 The  Minister  of  State  in  the  Mints-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  During  the  first  plan
 period  a  sum  of  Rs,  245  lakhs  was
 spent  on  flood  protection  works.  Half
 of  this  was  given  as  grant  and  half
 as  loan  by  the  Central  Government.
 It  is  not  correct  to  say  that  all  these
 works  have  been  washeq  away.  They
 have  really  served  their  purpose  and
 protected  the  town.

 Shri  Surendra  Pal  Singh:  May  I
 know  what  has  been  the  total  damage
 by  floods  in  the  Brahmaputra  valley
 during  the  past  decade,  and  how  much
 money  has  been  spent  on  flood  con-
 trol  schemes  in  that  region  over  the
 same  period?

 Shri  Alagesan:  I  am  not  able  to
 give  an  estimate  of  the  damage.  I
 do  not  have  the  figures  just  now,  but
 as  I  said,  in  the  second  Plan  period
 an  amount  of  Rs.  243  lakhs  was
 spent,  and  now,  both  the  Assam
 Government  and  the  Central  Govern-
 ment  are  at  this  question.  The  Cen-
 tral  Government  has  been  continual-
 ly  examining  this  and  trying  to  be
 very  sympathetic.  Additional  fundeg
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 to  the  extent  of  Rs,  02  lakhs  for  the
 current  year  and  Rs.  50  lakhs  for
 the  next  year  have  been  allotted.

 Shri  Hem  Barua:  May  I  know  if  it
 is  not  a  fact  that  the  high-power
 commission  on  floods  had  recommend-
 ed  the  dredging  of  the  Brahmaputra
 Tiver  as  a  measure  against  recurring
 floods  as  also  as  q  measure  in  order
 to  facilitate  navigation  and,  if  so,
 may  I  know’  whether  the  Govern-
 ment  have  taken  any  steps  or  are
 proposing  to  take  any  steps  in  that
 direction?

 Shri  Alagesan:  I  do  not  think  that
 the  committee  which  the  hon.  Mem-
 ber  refers  to,  has  made  such  a  recom-
 mendation.

 Shri  Hem  Barua:  It  has.  I  have
 read  that.

 Shri  Alagesan:  But  we  _  have  re-
 ceived  representations  from  the  Gov-
 ernment  of  Assam  that  the  method  of
 dredging  as  8  flood  protection  mea-
 sure  should  be  tried.  It  was  examin-
 ed  by  the  CWPC  and  the  cost  of
 dredging  a_  river  like  Brahmaputra
 comes  to  a  very  enormous  size.  We
 are  accustomed  to  dredge  ports  like
 Calcutta,  etc.,  but  the  dredging  of  the
 whole  river  over  hundreds  of  miles
 of  length  will  cost  us  enormously,
 ang  there  are  limitations  on  under-
 taking  such  a  thing.

 Shri  P.  C.  Borooah:  In  view  of  the
 fact  that  the  devastation  by  floods
 has  of  late  become  an  annua]  feature
 of  Assam,  and  the  successful  control
 is  beyond  the  capacity  of  the  State
 Government,  may  I  know  whether
 the  Government  of  Assam  has  stress-
 ed  on  the  Central  Government  to
 take  up  the  Brahmaputra  river,  with
 its  42  tributaries,  in  a  master  plan
 and  consider  the  matter  from  the
 Central  Government  side?

 Shri  Alagesan:  The  Assam  Govern-
 ment  has  made  various  representa-
 tions.  They  have  been  urging  that
 a  master  plan.  should  be  prepared.
 Recently  they  have  prepared  a  pro-



 3609  Oral  Answers

 gramme  of  various  works  costing
 about  Rs.  648  lakhs  and  special  funds
 have  been  allotted,  though  not  to  the
 full  extent,  to  a  great  extent  to  meet
 the  needs  of  Assam  and  they  are
 going  ahead  with  the  proposal,

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  May  I  know
 if  an  integrated  plan  of  flood  protec-
 tion  and  flood  works  has  been  pre-
 pared  for  the  Brahmaputra  Valley
 and,  if  so,  what  are  the  salient  fea-
 tures?

 Shri  Alagesan:  It  is  under  prepara-
 tion.  Both  the  State  engineers  and
 the  CWFC  are  at  it  and  they  are
 evoiving  an  integrateq  plan.  Many
 parts  of  it  are  also  being  put  into
 effect.

 Shri  R.  N.  Barua:  Recently  the
 Minister  of  Defence  and  Economic
 Coordination,  Mr.  T.  T.  Krishnama-
 chari,  visited  Assam  and  met  the
 Chief  Munister.  Was  he  aware  of  the
 fact  that  due  to  the  constant  floods
 of  Brahmaputra,  it  is  no  longer  pos-
 sible  for  Assam  exchequer  to  meet
 the  needs  of  Assam  to  contro]  the
 flouds?  Uas  he  submitted  any  report
 abeut  the  flood  position  in  Assam  and
 acout  the  multi-purpose  scheme  for
 the  Brahmaputra?

 Shri  Alagesan:  The  Minister  of
 Economic  and  Defence  Coordination
 visited  Assam  and  ne  has  submitted
 a  report,  in  which  flood  control  also
 figures.  Apart  from  that,  we  are
 gcing  ahead  with  ‘hese  works.

 Shri  Heda:  May  I  know  whether
 tuc  Government  aave  taken  note  of
 the  fact  that  after  the  earthquakes  a
 few  years  back,  the  bed  of  the  Bra-
 hmaputra  has  risen  by  about  0  feet
 aad,  if  so,  how  this  gigantic  problem
 is  going  to  be  tackled?

 Shri  Alagesan:  Tne  earthquake  has
 had  a  very  bad  effect  and  it  has  in-
 creased  the  erosion  of  the  river  Bra-
 hmaputra.  As  a  result  of  it,  all  these
 works  are  being  done.

 Shri  Hem  Barua:  The  Minister  said
 that  the  cost  involved  in  dredging
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 would  be  enormous.  May  I  know
 whether  there  is  a  big  gap  between
 tuis  amount  and  the  moneys  so  far
 spent  in  order  to  implement  measures
 for  flood  protection  and  al)  that?  If
 so,  what  is  the  gap?

 Shri  Alagesan:  I  have  not  followed
 the  question,

 Mr.  Speaker:  The  Minister  said  that
 dredging  of  the  river  would  involve
 enormous  sums.  He  wants  to  know
 whether  the  money  spent  so  far  in
 other  measures  is  as  much  as  that.

 Shri  Alagesan:  There  is  no  com-
 parison.

 Dr.  K.  L.  Rao:  May  I  know  whether
 the  Government  hos  investigated  any
 scheme  to  take  vigilant  steps  to  pre-
 vent  the  Brahmaputra  from  outflank-
 ing  the  works  at  Dibrugarh?

 Shri  Alagesan:  The  works  that  are
 already  existing  are  serving  their  pur-
 pose.  Some  proposals  have  been
 made  to  strengthen  those  works  fur-
 ther.  Also,  the  question  of  down-
 stream  work  to  be  undertaken  to  pre-
 vent  the  river  from  erosion  is  also
 under  consideration.

 Shri  Hem  Barua:  The  floods  are  so
 devastating  because  it  is  Brahma
 putra  and  not  putri.

 Mr,  Speaker:  It  wil]  not  change,
 whether  it  is  putra  or  putri.

 Shri  Hem  Barua;  Putra  is  more
 virile  than  putri.

 Bank  Advances  against  Pledge  of
 Warehouse  Receipts

 +
 #392  Sf  Shri  P.  R.  Chakraverti:

 1  Shri  Rameshwar  Tantia:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Reserve  Bank  has  issued  orders  res-
 tricting  bank  advances  against  the
 pledge  of  warehouse  receipts  cover-
 ing  paddy  and  rice;  and
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 (b)  whether  Cooperative  marketing
 and  processing  societies  have  been
 exempted  from  the  scope  of  credit
 control?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Finance  (Shri  8,  R.  Bhagat):
 (a)  Advances  on  the  security  of
 warehouse  receipts  in  respect  of  pad-
 dy  and  rice  are  controlled  in  terms
 of  a  directive  issued  by  the  Reserve
 Bank  on  January  23,  1963.

 (b)  Yes.
 Shri  P,  EB.  Ctakraverti:  May  I

 know  if  it  is  a  fact  that  the  Reserve
 Bank  has  stipulated  certain  special
 conditions  and,  if  so,  what  are  those
 conditions?

 Shri  8.  R.  Bhagat:  The  condition  in
 respect  of  warehouses  is  this.  Ori-
 ginally  they  were  exempt  from  any
 limit  or  anything  else.  Now  they
 have  said  that  25  per  cent  in  case
 of  advances  granted  against  warehouse
 receipts  will  be  the  limit.  There  is
 also  a  credit  limit.  In  Orissa,  which
 is  a  rice  producing  State,  the  limit
 of  advances  ‘s  corresponding  to,  say,
 a  period  of  two  months  in  962  plus
 Rs.  °2  lakhs  per  branch  or  per
 Office.

 Shri  P.  R.  Chakraverti;  May  I  know
 whether  a  decision  was  taken  that
 the  funds  which  are  routed  through
 the  co-operatives  should  be  made
 available  at  a  rate  of  interest  at  which
 the  borrowings  are  made  from  the
 market;  and,  if  so,  what  provision  has
 been  made  to  compensate  them?

 Shri  B.  R,  Bhagat:  Advances  to  co-
 operatives  and  processing  and  mar-
 keting  societies  are  exempted  from
 this  credit  control.

 Shri  Rameshwar  Tantia:  May  I
 know  whether  it  is  a  fact  that  there
 are  no  restrictions  on  advances  in
 respect  of  wheat,  gram  and  other
 foodgrains,  if  so,  may  I  know  the
 reasons  why  these  restrictions  are
 imposed  only  in  respect  of  paddy  or
 rice?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  Well,  there  have
 been  no  restrictions  on  wheat  since
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 May,  1961.  Rice  continues  to  be  a
 more  scarce  commodity,  because  we
 can  augment  wheat  supply  under
 PL.  480  or  through  other  imports
 whereas  rice  is  not  so  easily  available
 and  rice  is  in  a  much  greater  demand
 in  the  country.  Therefore,  the  con-
 tro]  on  rice  is  considered  very  di
 able.

 Shri  Bhagwat  Jba  Azad:  May  I
 know  whether  the  reasons  just  ad-
 vanced  were  sufficient  for  the  Re-
 serve  Bank  to  issue  the  order  in
 January  last  to  make  a  certain  sti-
 pulation  on  rice  amd  paddy  as  com-
 pared  to  other  foodgrains,  and  whe-
 ther  anybody  has  examined  whether
 it  has  been  working  satisfactorily
 since  January?

 Shri  8  R.  Bhagat:  Well,  it  has
 been  woxking  quite  satisfactorily,  for
 the  main  rcason  that  the  entire
 scheme  of  selective  credit  control  is
 flexible.  When  there  is  a  greater
 supply  of  rice  or  the  market  condi-
 tions  are  casy  the  prices  are  lower
 and  then  the  credit  can  be  eased,
 whereas  when  the  prices  tend  to  rise
 as  happened  in  Jarvary  and  the  sup-
 ply  position  is  somewhat  difficult—
 because  te  Huse  is  aware  that  pro-
 duction  of  rice  this  year  is  more  or
 less  the  same  as  ‘ast  year—and  the
 demand  is  mere,  the  credit  can  be
 tightened.  Therefore,  this  scheme
 has  been  very  successful.

 Housing  Boards

 +
 #393,  JS  Shri  Shaw  Lal  Saraf:

 “Shri  Shiv  Charan  Gupta:
 Will  the  Minister  of  Works,  Housing

 ang  Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  States  where
 Housing  Goards  az  mentioned  in  the
 Third  Five  Year  Vian  have  been  set
 up,

 (b)  wacther  Central  Housing  Board
 has  been  set  up;  and

 (c)  if  so,  che  furctions  and  powers
 of  this  Board?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Rehabili-
 tation  (Shri  Naskar):  (a)  Andhra
 Pradesh,  Gujarat,  Madhya  Pradesh,
 Madras,  Manaiashira  and  Mysore.

 (b)  No.

 (c)  Docz  not  aris,

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  May  I  know
 if  the  Government  has  been  kept
 informed  about  the  progress  of  the
 working  of  these  Boards  in  the  States
 which  have  set  up  them  so  far?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  These  Boards  have  been  set
 up  by  the  State  Governments,  and  they
 are  mainly  concerned  with  the  for-
 mulation  and  implementation  of  the
 housing  schemes  in  those  States.  I
 have  been  there  myself  and  I  have
 visited  some  of  the  States.  I  have
 found  that  they  have  done  fairly  good
 work.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  In  view  of
 the  fact  that  these  Boards,  as  I  under-
 stand,  are  supervisory  and  are  to
 conduct  the  implementation  of  the
 housing  schemes  in  the  respective
 States,  may  I  know  what  sort  of  touch
 the  Central  Government  keeps  with
 these  States  and  also  whether  the
 Centre  directs  the  completion  of  such
 schemes  in  the  various  States?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  We  only
 deal  with  the  State  Governments  and
 not  with  the  Boards.  The  Boards  are
 set  up  under  the  State  Governments.

 Shri  Maheswar  Naik:  May  I  know
 whether  any  of  the  amounts  advanced
 as  grants-in-aid  by  the  Central  Gov-
 ernment  is  absorbed  by  way  of
 management  expenses  by  the  Boards?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  I  cannot
 answer  that  question  off-hand;  but
 most  probably  it  is  not  done.

 श्री  भक्त  दर्शन :  श्री मन,  जिन  राज्यों
 में  ग्राम  तक  हाउसिंग  बो  नहीं  बने  हैं,  उन्होंने
 क्या  ऐसा  करने  से  ब्लिकुल  इन्कार  कर  दिया

 है  या  इस  बारे  में  वे  विचार  कर  रहे  हैं,  कौर
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 कब  तक  उन  में  इस  तरह  के  हाउसिंग  बोर्ड
 बन  जाएंगे  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  जहां  तक  हाउसिंग
 बो डेज  का  ताल्लुक  है,  असली  मंशा  यह  था
 कि  ये  बनेंगे  ब्रोकर  बाजार  से  रूपया  लायेंगे
 ताकि  जो  हमारा  हाउसिंग  प्रोग्राम  है,  वह  कुछ
 बढ़े  ।  लेकिन  हालात  कुछ  ऐसे  हैं  और  नजर
 कुछ  ऐसा  जाता  है  कि  जहां  मुझे  बतौर  सरकार
 एल०  भाई  सी०  से  कौर  दूसरी  बाडीज  से
 रूपया  लेने  में  दिक्कत  हो  रही  है,  शायद
 हाजत  बोर्ड  उस  हद  तक  कामयाब  न  हों,
 जिस  हद  तक  उन  से  उम्मीद  की  जाती  थी  कि
 व  कामयाब  होंगे  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  श्री मन,  मेरा  प्रशन  यह
 था  कि  जिन  राज्यों  में  यह  बोर्ड  कभी  तक
 नहीं  बने  हैं,  क्या  उन्होंने  बिलकुल  इन्कार  कर
 दिया  है  या  अभी  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  मेहर  चंद  खन्ना:  उन  में  कोई  खास
 चिन्ता  नजर  नहीं  कराती  है  ।

 Shri  D.  6.  Sharma:  What  is  the
 quantum  of  grants  given  by  the  Cent-
 ral  Governments  to  the  State  Govern-
 ment  and  by  the  State  Governments  to
 the  State  Housing  Board  in  terms  of
 percentage?

 Shri  P.  S.  Naskar:  There  is  no  uni-
 form  rate  of  grant  or  assistance.  It
 varies  from  scheme  to  scheme  and
 there  are  so  many  housing  schemes.

 Shri  Inder  J.  Malhotra:  The  hon.
 Minister  first  stated  in  his  reply  that
 the  boards  are  working  satisfactorily.
 In  another  reply  he  states  that  they
 are  not  serving  the  object  for  which
 they  were  constituted.  Which  is  the
 correct  answer?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  I  have
 drawn  a  distinction  between  the  for-
 mulation  and  the  implementation  of
 the  schemes  and  raising  of  funds  from
 the  Indian  market.

 Shri  P,  R.  Patel:  May  I  know  whe-
 ther  any  of  the  housing  boards  has
 done  any  service  in  any  village  in
 the  country?



 30675  Oral  Answers

 Shri  U.  M.  Trivedi:  Nowhere  in  any
 part  of  India.

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  I  have
 just  stated  before  the  hon.  House  that
 I  deal  with  the  State  Governments
 and  not  with  the  Housing  Boards.  For
 the  village  housing  there  are  entirely
 separate  schemes  which  have  also
 progressed  well,

 Free  Water  and  Electricity  to  Central
 Ministers

 +
 (Shri  P.  C.  Borooah:

 Shri  M.  L.  Dwivedi:
 Shrimati  Savitri  Nigam:
 Shri  5.  C.  Samanta:
 Shri  Bibhuti  Mishra:

 #394,
 Shri  P.  R.  Chakraverti:

 aq  Shri  Raghunath  Singh:
 |  Shri  Tyagi:

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Shri  Indrajit  Gupta:
 Shri  Surendra  Pal  Singh:

 [  Shri  Ram  Sewak  Yadav:
 Will  the  Minister  of  Works,  Housing

 and  Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 move  to  restrict  the  free  supply  of
 water  and  electricity  to  the  rent-free
 houses  of  Central  Ministers  to  Rs.  250
 per  month  each,  has  been  abandoned;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  abandon-
 ing  the  scheme;  and

 (c)  the  present  average  monthly
 consumption  of  water  and  electricity
 per  Minister’s  house?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  and  (b).  The  proposal
 to  restrict  free  supply  of  water  and
 electricity  to  the  houses  of  the  Central
 Ministers  was  dropped  as  the  Gov-
 ernment  were  advised  that  under
 provisions  of  the  Salaries  and  Allow-
 ances  of  Ministers  Act,  952  such
 restriction  could  not  be  legally
 imposed.

 (c)  A  statement  showing  the  aver-
 age  monthly  expenditure  on  water  and

 MARCH  14,  963  Oral  Answers  3616

 electricity  is  placed  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library,  see
 No.  LT-96/63].

 Shri  P.  C.  Borooah:  May  I  know
 under  what  circumstances  this  move
 was  initiated  and  whether  in  the  cir-
 cumstances  an  amendment  of  the  Act
 is  considered  desirable?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  ]  made
 a  request  to  my  colleagues  that  we
 should  try,  as  far  as  possible,  to  cur-
 tail  the  expenditure.  I  issued  that
 letter  two  or  three  months  ago  and
 since  then  the  response  has  been  very
 encouraging,  fairly  encouraging.

 श्री  स०  ला०  दि वेदो  :  मैं  जानना  चाहता
 हूँ  कि  जो  मंत्री  महोदय  प्रेजिडेंट  एस्टेट  में
 रहते  हैं  उनके  पानी  कौर  बिजली  का  किराया
 इसमें  शामिल  है  या  नहीं  ।  उत्तर  में  यह  भी
 नहीं  बताया  गया  है  कि  जो  बिजली  के  खर्च
 का  स्टेटमेंट  है  उस  में  रिफरेजरेटरों,  एयर-
 कंडीशनिंग,  सिक्योरिटी  लाइटिंग,  आफिस
 की  बिजली  शर  दूसरे  किस्म  के  जो  खर्चे  है
 वे  इसमें  शामिल  हैं  या  नहीं  ।  मगर  वे  शामिल
 नहीं  हैं  तो  व  खर्च  क्‍या  हैं  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना:  जहां  तक  प्रेजिडेंट
 एस्टेट  का  ताल्लुक  है,  वह  तो  एक  श्रलाहदा
 चीज  है  ब्रोकर  मेरे  जनरल  पूल  में  उसका  सवाल

 नहीं  आता  है  ।  लेकिन  राष्ट्रपति  ने  मुझे
 हिदायत  दी  है  कि  मैं  उन  के  तमाम  मामले
 को  रखूं  शार  उनको  राय  दूं  कि  वहां  कसे
 हालात  होने  चाहियें,  कुछ  सीलिंग  होनी  चाहिये

 या  नहीं  ।  वह  तो  मैं  देखू ंगा  ।  जहां  तक  मिनिस्टरों
 के  बिलों  का  ताल्लुक  है,  उसमें  भर  कंडिशनर
 भी  शामिल  है,  रेफ़्रिजरेटर  शामिल  है,  |
 सिक्‍योरिटी  लाइट्स  भी  शामिल  है,  पेरीमीटर

 लाइट्स  भी  शामिल  है,  सब  चीजें  हैं।  सर्वेट्स
 क्वाटर  भी  शामिल  हैं,  मिनिस्टरों  के  घरों
 पर  जो  दफतर  होते  हैं  वे  भी  शामिल  हैं,  जो
 सिक्‍योरिटी  वाले  आदमी  होते  हैं  वे  भी  शामिल

 हैं।  जनाब,  मैं  सिर्फ  इतना  ज  करता  चाहता
 हूँ  कि  हम  ने  भ्र पने  ऊपर  एक  वालेन्टरी  कट
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 लगाया  है,  हम  ने  एक  सेल्फ  इम्पोर्ट  लिमि टशन
 भ्र पने  ऊपर  किया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसे
 एप्रिशिएट  किया  जाय  कि  हम  इस  कम  कर
 रहे  हैं  ।

 Shrimati  Savitri  Nigam:  It  is  seen
 from  the  statement  that  while  in  some
 cases  the  water  bill  is  too  low,  it  is
 very  high  in  some  other  cases.  What
 is  the  reason  for  it?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  I  am  not
 in  a  position  to  give  the  answer,
 because  the  reason  can  be  advanced
 only  by  the  hon.  Minister  concerned.
 As  far  as  I  am  concerned,  I  can  only
 say  that  the  Salaries  and  Allowances
 of  Ministers  Act  was  passed  by  Parlia-
 ment.  Under  that  Act  a  Minister  is
 entitled  to  free  furnished  residence,
 electricity  and  water.  We  are  now
 trying  to  impose  a  cut  upon  ourselves;
 by  cut  I  mean  limitation  so  that  we
 try  to  bring  it  down  to  as  little  as
 possible.

 Shri  Daji:  What  is  the  limitation?

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  Shri
 Samanta.

 Shri  S.  C.  Samanta:  May  I  know
 whether  some  explanations  from  those
 hon.  Ministers  in  whose  houses  elec-
 tricity  has  been  spent  the  most  have
 rome?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  There
 is  no  question  of  any  explanation.  It
 depends  upon  the  size  of  the  house,
 the  number  of  security  guards,  the
 number  of  servants’  quarters  etc.  All
 these  things  have  to  be  taken  into
 consideration.  But  what  I  wanted  to
 tell  the  House  and  am  placing  before
 the  House  is  that  the  hon.  Ministers
 are  co-operating  with  me  and  the
 expenditure  is  coming  down.

 ye  श्री  विकृति  सिर  :  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  गृह  मंत्री  जी  ने  यह
 एलान  किया  हूँ  कि  चूंकि  उन  के  हाउस  का
 पानी  और  बिजली  का  बिल  बढ़  गया  है  इस
 लिए  छः:  महीने  तक  वे  उसे  अपने  पास  से  देंगे,

 PHALGUNA  23,  884  (SAKA)  Oral  Answers  3618

 धौर  अगर  यह  सही  है  तो  इस  तरह  का  आदर्श
 शौर  किन  किन  मंत्रियों  ने दिखलाया  है  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  यह  बयान  मैंने
 अखबारों  में  पढ़ा  ।  मैं  कल  गई  ह  मंत्री  जी  स ेमिला
 भी  हुं,  प्रौढ़  उन्होंने  यह  चीज  कही  है  वह
 करने  लगे  हैं  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  जो  खर्चा
 उन  के  रूमाल  के  मुताबिक  ज्यादा  हुआ  है  उसे
 वे  अपनी  जेब  से  देंगे  ।  यह  एक  बड़ी  नोबल
 मिसाल  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  मेरे  दूसरे
 कली  उस  को  फालो  करेंगे  और  उस  पर
 कमल  करेंगे  |

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  क्‍या  मैं  जान
 सकता  हूं  कि  पिछले  दिनों  समाचारपत्रों  में
 जो  भ्रांकड़े  प्रकाशित  हुए  थे  कि  किस  मिनिस्टर
 को  कोठी  पर  कितना  पानी  कौर  बिजली  का
 खर्च  पाया  है  उन  को  देखने  के  बाद  बिजली  के
 मीटरों  को  पढ़ने  वालों  को  इस  प्रकार  के  कुछ

 निर्देश  दिये  गये  हैं  कि  वे  यह  जाने  कि  कहीं  मीटर
 की  खराबी  की  वजह  से  तो  यह  रूपयों  की
 तादाद  ज्यादा  नहीं  हो  गई  है,  शौर  इस  प्रकार
 से  उन  के  उपर  अनुचित  दवाब  डाल  कर  इस
 खर्चे  के  जो  बिल  हैं  उन्हें  कम  कराने  की  कोशिश
 की  जा  रही  है  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  जहां  तक  इस
 गवर्नमेंट  का  ताल्लुक  है  उस  का  जो  अमल  हूं
 वह  ग्राम  लोगों  के  सामने  है  ।  हमने  कभी  छिपाने
 की  कोशिश  नहीं  की,  पहली  बात  तो  मैं  श्राप  की
 खिदमत  में  यह  कहना  चाहता  हूं  दूसरी  बात
 दर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  अगर  मीटर  गलत
 हैं  तो एन०  डी०  एम०  सी०  के  हैं  प्रौढ़  दुरुस्त
 हैं  तो  एन०  डी०  एम०  सी०  के  हैं  7  हम  तो
 बतौर  सरकार  एन०  डी०  एम०  सी०  को  पानी
 कौर  बिजली  का  किराया  देते  हैं  1

 श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री  :  मेरा  प्रश्न

 दूसरा  था  ।

 क्रि  मेहर  चन्द  खना :  T  protest.
 आनरेबल  मेम्बर  ने  हिन्दी  में  यह  कहा,  बल्कि
 उन्होंने  यह  इम्पलाई  किया,  कि  शायद  नारायण
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 तौर  पर  दवाब  डाला  णा  रहा  है  कि  अगर
 मीटरों  में  यह्‌  चीज  शाई  है  तो  उसे  कम  किया
 जाय  ।  यह  आपने  कहा  है  ।

 श्री  प्रकाश वीर  श्ञास्त्री  :  मैंने  यह  पूछा
 है  कि  श्राप  की  ओर  से  इन  मीटरों  के  पढ़ने
 वालों  को  कोई  इस  प्रकार  के  इंस्ट्रक्शन्स  तो

 नहीं  दिये  गये  हैं  कि  वे  यह  जानने  का  यत्न  करें
 कि  कहीं  गलत  मीटर  की  वजह  से  तो  उ  से  ज्यादा
 नहीं  लगाये  गये  हैं  ।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  मैंने  भ्रम  किया  है  कि
 मीटर  एन०  डी०  एम०  सी०  के  होते  हैं,  गवर्नमेंट
 के  नहीं  होते  हैं  । जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  मीटर
 वह  लगाते  हैं,  हम  किराया  देते  हैं  x  जो बिजली
 और  पानी  सफ  होती  है  माहवार  उस  का  बिल
 जाता  है।  यह  पता  लगे

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  ने  तो  कोई  हिदायत
 नहीं  दी  है  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 हिदायत  नहीं  दी  है  ।

 श्री  रामसेवक  यादव  :  मैं  मंत्री  महोदय
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  मंत्रियों  के  मकान  हैं
 उनका  मासिक  किराया  क्‍या  आरोका  गया  है  ?

 :  नहीं,  हमने  कोई

 भ्रध्यक्ष  मोदी4  :  यह  सवाल  बिजली
 पानी  का  है,  मकान  के  किराये  का  नहीं
 है
 Next  question.  Shri  Heda.
 Shri  Indrajit  Gupta:  Sir,  my  name

 was  also  there.
 Mr.  Speaker:  I  know,  but  we  are

 discussing  the  General  Budget  and
 every  day  that  is  being  discussed.

 श्री  रामेशवरानन्द  :  हमें  सुन  लेने  दीजिए,
 त्यागी,  तपस्वी  मंत्रियों  की  बात  भी  हो  जाने
 दिया  कीजिए,  एक  आध  मिनट  ज्यादा  दे
 दिया  कीजिए  ।

 श्री  मेहर  बन्द  खन्‍ना  :  स्वामी  जी  का
 त्याग  तो  नजर  श्री  गया  है,  स्वामी  जी  होने  के
 बाद  ब  सयासत  में  श्र  गये  ।

 MARCH  14,  963  Oral  Answers  3620

 श्री  रामेशवरानन्द  :  मैं  अपने'  वेतन  का
 एक  हिस्सा  दे  रहा  हूं  ।  शानों  मैदान  में,  1116
 मेरे  मुकाबले  में  ।  मैं  अपना  सर्वस्व  देता  हूं,
 श्रापों  मरा  मुकाबला  करो  मैं  Yoo  रू०
 छोड़ता  हुं,  तुम  छोड़ो  अपना  वेतन,  करो
 एलान  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  एसा  कहने  की  जरूरत
 नहीं  है  किसी  को  ।

 श्री  रामेशवरानन्द  :  उन्होंने  कितना  बड़ा
 हमला  किया,  आप  ने  उन  को  कुछ  नहीं  कहा  |
 मैंने  कुछ  नहीं  कहा  |  वह  चाहें  तो  मेरा  मुकाबला
 करें,  वह  क्‍या  अपना  वेतन  छोड़ने  के  लिये
 तैयार  हैं  1

 श्री  कछवाय  :  मंत्री  महोदय  को  इस
 प्रकार  के  शब्द  नहीं  कहने  चाहिये  थे

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  Would
 he  kindly  resume  his  seat?  That  is
 what  I  am  doing.  I  am  asking  both
 parties.

 श्री  कछवाय  :  वे  अपने  शब्द  वापस
 ल।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  निवेदन  तो  कर  रहा
 हुं,  लेकिन  आप  सुनने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  ।
 मैं  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  दोनों  को  यह  नहीं
 कहना  चाहिये  था  ।

 शी  रामेइवरानन्द  ।  मैं  ने  तो  कुछ  कहा
 नहीं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  त्याग  की  बात

 कही  तो  उन्होंने  कही  ।  मैं  दोनों  को  कह  रहा
 हुं।

 श्री  रामे शबरा नन्द  :  जब  उन्होंने  हम  पर

 हमला  किया  तो  मैं  ने  कहा  ।  मैं  कहता  हूं  कि
 मैं  १००  रू०  देता हूं  ,  चौथाई  देता  हूं  ।  मैं  तो
 यह  कहता  हूं  कि  में  ४००  रू०  देता  हूं,  तुम
 भी  सारा  दे  दो  ।

 Shri  U.  M,  Trivedi:  Everybody  has
 got  a  right  of  repartee  and  I  do  not



 362r  Oral  Answers

 blame  the  hon:  Minister  for  having
 made  that  repartee.  But  then  the
 hon.  Minister  wanted  to  compare  the
 tyaga  that  Swamiji  has  done  with  the
 tyaga  that  he  has  done.  Is  he  _justi-
 fied  in  doing  that?  Swami  Ramesh-
 waranand  is  not  enjoying  any  benefit
 whatsoever  from  the  Government  in
 any  manner.  He  has  not  taken  even
 a  house  for  himself.  He  has  not  taken
 even  a  telephone  for  himself.  Pro-
 bably  the  hon.  Minister  is  not  aware
 of  this  fact  that  Swamiji  is  living  a
 saintly  life.  He  ought  not  to  have
 made  those  allegations  against  him.
 He  should  withdraw  those  words.

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  भ्रार्डर,  काडर  ।  इस
 बात  में  किसी  एक्साइटमेंट  या  जोश  के  आने  की
 जरूरत  नहीं  है  ।  स्वामी  जी  ने  जो  त्याग  किया
 है  वह  काबिले  तारीफ  है  श्र  हम  सब  उसकी
 प्रशंसा  करते  हैं  + इस  बात  में  किसी  को  शंका
 नहीं  है  कि  उन्होंने  त्याग  किया  है  पर  उन्होंने
 मिनिस्टरों  के  त्याग  के  बारे  में  कहा  जो  कि  ठीक
 नहीं  था  मैं  न ेउसको  बन्द  किया  और  कहा  कि
 यह  उचित  नहीं  है  ।  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  कहा
 कि  ऐसे  त्याग  करने  वालों  को  पालियामेंट  में
 नहीं  जाना  चाहिए,  यह  भी  उचित  नहीं  था

 कौर  नहीं  कहना  चाहिए  था  (Interruptions).

 I  am  asking  hon,  Members  on  this
 side  also  not  to  do  this.

 श्री  कछवाय  :  उनको  अपने  शब्द  वापस
 लेने  चाहिएं  ।  हि

 श्रेय  महोदय  :  जब  मैं  कहता  हूं  एक  बात
 जो  कही  गयी  वह  उचित  नहीं  है  तो  वह  वापस
 लेने  के  ही  बराबर  है  ।

 श्री  रामे शबरा नन्द  :  आपने  मुझे  से  कहा,
 लेकिन  उन्होंने  वापस  नहीं  लिया  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  यह  बिल्कुल
 ठीक  कहा  गया  है  |  हम  इसका  समर्थन  करते
 हैं  V
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  भ्रार्डर  क्वार्टर,  श्राप  बैठ
 जाएं,  वे  चार  भ्रादमी  खड़े  हुए  श्राप  पांच  खड़े
 हैं।

 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Morarji  Desai):  May  I  submit  that
 unnecessary  excitement  is  created.
 (Interruptions).  After  what  the  hon.

 the  Speaker  said  that  on  both  sides
 this  should  not  have  been  said,  to
 have  all  this  excitement,  I  do  not
 think,  is  proper.  When  Swamiji  refer-
 red  to  the  tapaswi  Ministers,  my
 colleague  got  excited  and  said  some-
 thing  else;  he  should  not  have  got
 excited.  I  do  say  that.  But,  a  person
 who  gives  up  anything  need  not  scoff
 at  others.  There  is  a  difference  bet-
 ween  grahastis  and  sanyasis.  All  that
 ought  to  be  borne  in  mind  by  sanya-
 sis.  If  the  whole  world  becomes
 sanyasis,  there  will  be  no  place  for
 sanyasis  and  there  will  be  no  place
 for  grahastis.  Therefore,  this  is  not
 a  matter  on  which  we  need  get  into
 an  argument.  (Interruptions).

 श्री  प्रकाश बोर  शास्त्री  :  अ्रध्यक्ष  महोदय,
 मैं  आपसे  एक  व्यवस्था  चाहता  हूं  ।  अभी
 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  यह  कहा  कि  एक
 सयासी  में  शौर  एक  गृहस्थी  में  अन्तर  होता
 है  ।  एक  सन्यासी  के  सम्बन्ध  में  निर्माण  मंत्री
 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  ने  जो  शब्द  कहे,  वित्त  मंत्री
 इन  शब्दों  को  कह  कर  स्वामी  जी  के  प्रति  कहे
 गए  शब्दों  को  धोने  का  यत्न  कर  रहे  हैं।  लेकिन
 पार्लियामेंट  में  बाने  क ेपश्चात्‌  एक  सदस्य  की
 स्थिति  और  एक  मिनिस्टर  की  स्थिति  बराबर
 है  सन्यासी  तो  पहले  से  ही  भारतवर्ष  में
 राजनीति  का  पथप्रदर्शन  करते  पाए  हैं,  आज
 कोई  नई  बात  नहीं  है  1  यह  एक  व्यक्तिगत
 आक्षेप  किया  गया  एक  मिनिस्टर  की  जोर  से
 और  अब  उसको  धोने  का  यत्न  किया  जा  रहा
 है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  आपके  होते  हुए  इस
 प्रकार  की  बात  उचित  नहीं  है  7  इस  विषय  में
 आपको  व्यवस्था  देनी  चाहिए

 एक  माननीय  सदस्य  :  इन  शब्दों  को
 वापस  लिया  जाना  चाहिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  काडर  आडर  |  आप
 बैठेंगे  या  नहीं  |

 श्री  रामसेवक  यादव  :  श्राप  मेरी  बात

 सुन  बे

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  न ेचार  आ्रादमियों  की
 बात  तो  सुन  ली  और  कुछ  कहने  की  जरूरत
 नहीं  है  ।  यही  ऐतराज  किया  गया  है  कि  जो
 शब्द  मिनिस्टर  ने  कह  हैं  व ेउचित  नहीं  है  शौर
 यह  मतालबा  किया  गया  है  कि  उनको
 वापस  लिया  जाए;  आप  क्‍या  कहना  चाहते
 हैं?

 श्री  रामसेवक  यादव  :  मैं  एक  व्यवस्था

 चाहता  हूं  ।  क्‍या  राजनीति  में  हिस्सा  लेना
 ढोंग  है  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  ?

 श्च्यक  महोदय:  आ्राडर  काडर,  बस  अब

 आपकी  तसल्ली  हो  गयी,  यही  व्यवस्था  है  ।

 श्री  त्यागी  :  मेरा  एक  प्वाइंट  श्राफ  काडर
 है  ।  पोज़ीशन  मेम्बर  साहब  अ्रपनी  स्थिति
 खराब  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  एक  जुमले  पर

 ऐतराज  किया  है  लेकिन  उनका  तो  प्रिविलेज

 है  ताने  तिश्ना  करने  का  और  यह  रिवाज  चला
 आरा  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  उनसे  अपील  करूंगा
 कि  गो  कि  स्वामी  जी  के  बारे  में  जो  कहा  गया

 है  वह  उचित  नहीं  लेकिन  उनको  इसका  बहुत
 अपमान  नहीं  मानना  चाहिए  ।  उनको  चाहिए
 कि  मेहरबानी  करके  इस  तरह  की  फिकरेबाजी
 की  इजाजत  दें  वरना  उनको  ज्यादा  दिक्कत
 पड़  जाएगी  बजाय  मिनिस्टरों  के  ।

 (Interruptions).

 प्रत्यक्ष  महोदय  : आर्डर,  द्वार  ।

 श्री  योगेन्द्र  झा  :  त्यागी  जी  ने  कहा  वह
 एक  प्रकार  की  चेतावनी  है  ।  मैं  इसके  बारे  में
 आपकी  व्यवस्था  चाहता  हूं  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  बैठ
 जाएं  ।  मैं  भाग  चलना  चाहता  हूं,  पर  इस
 तरह  आगे  नहीं  चल  सकता  ।  मुझे  शोक  के  साथ
 यह  कहना  पड़ता  है  कि  जब  मैं  ने  कह  दिया  कि
 यह  उचित  नहीं  है  कौर  ऐसा  नहीं  कहना
 चाहिए  था,  उसके  बाद  (Interruptions),
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 बार्डर,  सर  ।

 श्री  कराया  :  ये  शब्द  वापस  लिए  जाए।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं,  वापस  लेने  की
 जरूरत  नहीं  है  जब  मैं  ने  कह  दिया  कि  उचित
 नहीं  है  तो  उसके  बाद  और  किसी  चीज  की
 जरूरत  नहीं  है  ।

 Super  Cuamlu  Bhakra  Grid
 *395.  Shri  Heda:  Will  the  Minister

 of  Irrigation  and  Fower  be  pleased
 ty  state.

 (a)  whether  Government  have  de-
 cided  to  create  Super  Chambal-Bhakra
 Grid,

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  its  main  advantages?
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  (a)  The  matter  is  under
 ex3mination

 (b)  Does  not  arise.

 (९)  the  m:in  edvantages  are:

 (i)  an  integrated  system  requires
 less  generating  capacity  than  that
 required  by  individual  systems,

 (ii)  such  a  system  requires  Jess
 standby  cupscity  than  systems
 operacing  ;:naependently,

 (iii)  Thermal  and  nuclear  power
 Stations  can  be  used  more  effec-
 tively  in  conjunction  with  hydro-
 electric  pients,  and

 (iv)  neighbouring  systems  can
 come  to  each  other’s  assistance  in
 times  of  emergency.
 Shri  Heda:  May  I  know  the  area

 that  will  be  covered  by  this  grid  and
 whether  the  nuclear  power  stations
 will  form  part  of  this  grid?

 Shri  Alagesan:  The  Bhakra  system
 is  in  the  Punjab,  and  the  Chambal
 system  covers  Rajasthan  and  a  portion
 of  Madhya  Pradesh.  The  nuclear
 power  station  that  will  be  established
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 near  the  Ranapratapsagar  Dam  will
 also  be  connected  with  this  eventually.

 Shri  Daji:  The  hon.  Minister  has
 said  that  it  is  being  examined.  May
 I  know  what  the  stage  of  examination
 is  and  what  points  have  been  given
 for  examination,  because  the  advant-
 ages  have  been  listed  so  very  well  by
 the  hon.  Minister?  What  are  the
 points  left  for  consideration  now?

 Shri  Alagesan:  I  cannot  give  the
 details  of  the  examination.  The
 studies  are  being  undertaken  by  the
 CWPC  in  conjunction  with  the  State
 officers  concerned,

 श्री  कछवाय:  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 इस  ग्रिड  से  मध्य  प्रदेश  को  कितना  लाभ
 मिलेगा  ?  इसमें  कितनी  लागत  लगायी  गयी
 है  कौर  उसमें  से  मध्य  प्रदेश  से कितना  लिया
 जाएगा  ?

 Shri  Alagesan:  I  have  not  followed
 the  question.

 Mr.  Speaker:  What  benefits  would
 Madhya  Pradesh  derive,  and  what
 quantity  would  Madhya  Pradesh  get?

 Shri  Alagesan:  The  Chambal  system
 IS:

 श्री  करवाया  उत्तर  हिन्दी  में  दिलाया  जाए।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  नहीं  जानते  तो
 मैं  क्या  करूँ  ।

 Shri  Alagesan:  The  Chambal  sys-
 tem  is  the  system  from  which  both
 Rajasthan  and  Madhya  Pradesh  derive
 power.  The  main  question  relates  to
 the  connecting  of  the  Chambal  system
 with  the  Bhakra-Nangal  system.
 There  is  no  question  of  Madhya  Pra-
 desh  alone  getting  any  benefit,  but  the
 entire  area  will  get  the  benefit.

 श्री  कछवाय  :  मैं  ने  पूछा  था  कि  कितनी
 लागत  लगी  है  ।

 सिंचाई  कौर  विद्युत्‌  मन्त्री  (हाफिज
 मुहम्मद  इब्राहीम:  जनाब  वाला,  कभी  लागत
 का  कोई  हिसाब  नहीं  है  कि  कितनी  लगेगी  ।

 PHALGUNA  23,  884  (SAKA)  Oral  Answers  3626

 Power  Requirements  of  the  Country

 +
 ०396  J  Shri  Rameshwar  Tentia:

 ‘|  Shri  Berwa  Kotah:

 Will  thc  Minister  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  recommendations  made  by
 the  recently  held  Conference  to  con-
 sider  the  powe:  requirements  of  the
 country  over  the  next  ten  years;  and

 (b)  how  far  the  recommendations
 are  found  feasible  by  Government?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Irrigutiun  and  Power  (Shri
 Alagesan):  (a)  The  recommendations
 of  the  receatly  held  Conference  to
 consider  tae  power  requirements  of
 the  country  have  not  yet  been  fina-
 lised.

 (b)  Does  not  arise.

 Shri  Rameshwar  Tantia:  May  I
 know  whether  it  is  a  fact  that  on
 account  of  the  shortage  of  power
 during  the  Second  Plan  the  growth
 of  industries  has  been  retarded
 especially  in  West  Bengal,  and  if  so,
 what  steps  Government  are  taking  to
 see  that  our  power  production  in  the
 Third  Plan  is  according  to  Plan?

 Shri  Alagesan:  That  is  a  general
 question.  It  is  true  that  n  the  midst
 of  the  Second  Plan,  owing  to  shortage
 of  foreign  exchange,  power  plans
 were  retarded  and  they  could  not  pro-
 gress  as  was  planned,  but  we  are  try-
 ing  to  make  up  for  the  deficiency  by
 our  planning  during  the  Third  Plan.
 As  far  as  the  West  Bengal  or  the  Cal-
 cutta  area  is  concerned,  that  area  is
 now  being  served  by  an  integrated
 system  of  DVC,  West  Bengal,  Bihar
 and  also  Rihand  power;  because  we
 are  able  to  take  Rihand  power  to  Cal-
 cutta,  we  have  been  able  to  satisfy  the
 needs  of  the  Calcutta  city  and  the
 industries  round  about.

 Shri  Rameshwar  Tantia:  May  I
 know  whether  simultaneous  attention
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 is  given  to  develop  the  power  gene-
 rating  machinery  manufacturing
 industry  in  the  country  to  cope  with
 the  Third  Plan  requirements?

 Shri  Alagesan:  Yes.  I  think  the
 hon,  Member  is  aware  of  the  public
 sector  projects,  the  Heavy  Electricals,
 Bhopal,  etc.

 Shri  P.  Venkatasubbaiah:  While
 considering  this  issue  of  the  overall
 estimate  of  power  requirements  in  the
 country,  has  any  proposal  been  dis-
 cussed  regarding  the  respective  per
 capita  production  of  electricity  in  each
 State?  If  so,  was  any  proposal  con-
 sidered  to  see  that  the  per  capita
 production  in  each  State  comes  to  the
 all-India  level?

 Shri  Alagesan:  This  is  an  annual
 electric  survey  undertaken  by  this
 Committee.  The  chairman  of  the
 various  State  Electricity  Boards  and
 their  chief  engineers  were  present;
 they  went  into  this  question.  They
 would  have  certainly  discussed  the
 per  capita  production  in  their  areas
 and  how  best  they  owuld  like  to
 improve  it.

 श्री  बैरवा  कोटा  :  श्री मनु,  इस  तृतीय
 पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  बिजली  की
 झ्रावरयकता  होगी  शौर  कितनी  उपलब्ध
 कराई  जा  सकेगी  ?

 Mr.  Speaker:  What  would  be  the
 requirements  during  the  Third  Plan
 period  and  what  would  be  the  supply
 that  would  be  made  available?

 Shri  Alagesan:  AJ]  that  will  be
 known  more  definitely  after  we  have
 this  annual  survey.  Generally,  we
 have  planned  for  a  generating  and
 installed  capacity  of  7  million  kw.  in
 the  Third  Plan.

 Shri  Shivaji  Rao  S.  Deshmukh:
 How  much  additional  capacity  is  pro-
 posed  to  be  reserved  for  rural  electri-
 fication  programmes?
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 Shri  Alagesan:  That  is  left  to  each
 State  Electricity  Board.  Each  State
 Board  and  State  Government  are  try-
 ing  to  set  apart  as  much  as  possible
 for  rural  electrification.  They  are
 very  much  interested  in  expanding
 rural  electrification.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Is  it  a  fact
 that  recently  an  inquiry  was  carried
 out  by  the  irrigation  and  power
 experts  of  the  Ministry  as  a  result  of
 which  they  have  come  to  the  conclu-
 sion  that  the  Third  Plan  target  is  not
 capable  of  being  fulfilled?  If  so,  what
 are  the  main  reasons  for  this  estimate?

 Shri  Alagesan:  It  is  true  that  at
 this  stage  both  in  order  to  fulfil  the
 target  set  up  for  the  Third  Plan  and
 also  to  meet  the  extra  needs  that  have
 arisen  as  a  result  of  the  emergency,
 we  are  trying  to  take  certain  steps.
 Additional  schemes  which  were  not
 included  in  the  Third  Plan  have  been
 invited  and  various  State  Govern-
 ments  and  authorities  have  suggested
 additional  schemes.  Schemes  costing
 about  Rs.  60  crores  are  now  under
 consideration.

 Dr.  K.  L.  Rao:  What  steps  are  Gov-
 ernment  taking  to  improve  the  trans-
 mission  facilities  the  lack  of  which
 seem  to  be  the  handicap  now  in  the
 way  of  meeting  the  power  require-
 ments?

 Shri  Alagesan:  The  setting  up  of
 power  stations  as  well  as  transmission
 systems  is  all  an  integrated  thing.  It

 ‘is  not  a  question  of  separately  con-
 sidering  transmission  facilities.  If
 there  is  lack  of  transmission  facilities,
 certainly  that  should  be  taken  care  of
 by  the  various  State  Electricity
 Boards.

 eft  यशपाल सिह  :  क्या यह  सही  है  कि
 इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  पिछले

 सप्ताह  अमरीकन  सरकार  के  साथ  यहां
 बैठ  कर  दिल्‍ली  में  एग्रीमेंट  हुमा है
 जिसमें  भ्रम रिकी  सरकार  १  करोड़  कौर

 ६०  लाख  डालर  हमारी  इमदाद  के  लिए
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 देगी  ?  कया  इस  तरह  का  कोई  एग्रीमेंट
 पिछले  सप्ताह  हुआ  है?
 Mr.  Speaker:  Has  any  agreement

 been  reached  with  the  Americans
 during  the  last  week  to  the  effect  that
 they  will  allot  a  sum  of  Rs.  .60  crores
 for  this  purpose?

 Shri  Alagesan:  America  has  been
 aiding  us  in  connection  with  power
 projects.  Other  countries  are  also
 giving  us  aid.  I  cannot  say  exactly
 about  the  other  thing.

 eft  यशपाल  सिंह  :  क्‍या  मंत्रालय  को
 इसका  पता  हैकि  पिछले  सप्ताह  कोई  एक
 एग्रीमेंट  हुआ  है  ?

 Mr.  Speaker:  Has  an  agreement
 been  entered  into  during  the  last
 week?

 Shri  Alagesan:  I  am  not  able  to  say.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Are  we  to
 understand  that  the  Ministry  has  no
 knowledge  even  approximately  as  to
 how  far  the  present  supply  is  falling
 short  of  requirements?

 Shri  Alagesan:  I  am  not  able  to
 say  now.  If  the  hon.  Member  tables
 a  separate  question  with  reference  to
 a  particular  State  07  project,  I  shall
 be  able  to  answer.

 Shri  P.  R.  Patel:  May  I  know  whe-
 ther  the  requirement  of  Gujarat  by
 the  end  of  the  Third  Plan  was  put
 before  the  conference  and  was
 considered?

 Shri  Alugesan:  This,  I  think,  goes
 far  outside  tne  scope  of  the  question.

 Shri  P.  C.  Borocah:  May  I  know  if
 it  is  a  fact:  that  power  generation  in
 Assam  stards  at  a  dangerously  low
 level,  being  something  like  2°54  KW
 in  96l  as  against  30  for  all  India  and
 49  for  Delhi.  May  I  know  what
 arrangemeni  has  been  made  to  bring
 up  Assam  to  the  All-India  level?

 Shri  Alagesan:  I  would  like  to
 have  the  questiun  repeated.
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 Mr.  Speaker:  Dr.  Sen.

 Dr,  Ranen  Sen:  In  reply  to  a  sup-
 plementary  question  by  Shri  Tantia,
 the  hon,  M.nister  said  that  the  inte-
 grated  grid  system  is  supplying  power
 to  the  Calcutta  industrial  area.  Is  the
 Minister  aware  of  the  fact  that  in
 spite  of  tais  new  system  of  power
 supply,  there  is  scarcity  of  power
 supply  in  wot  area;  if  so,  what  is  the
 plan  of  the  Government  of  India  to
 meet  that  scarc:ty?

 Shri  Alagesan:.We  are  doing  our
 best.  There  may  be  slight  extra  de
 mand,  but  tke  point  is  that  most  of
 the  demand  is  being  met.

 Squaticts  in  the  Capita]
 +

 9397.  J  Shri  Maheswar  Naik:
 \  Shri  Mohan  Swarup:

 Wili  the  Mmi:ter  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  whecher  any  assessment  has
 been  made  of  the  number  of  squat-
 ters  who  arc  in  occupation  of  un-
 authorised  p.cmises  in  the  Capital;  a

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  strin-
 gent  measures  are  being  contemplat-
 eq  to  end  the  squatter  problem  with-
 in  a  year:  and

 (c)  if  so,  what  are  the  contemplat-
 ed  measures?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Rehabili-
 tation  (Shri  P.  S.  Naskar):  (a)
 About  44,000  families  were  squatting
 On  Governiaent  and  public  lands  in
 Delhi,  New  Delhi  according  to  a  spe-
 cia]  census  taken  by  the  Delhi  Admi-
 nistration  in  June-July,  1960,  under
 the  Jhuggis  ord  Jhopris  Removal
 Scheme.

 (b)  and  (c).  All  the  unauthorized
 occupants  of  Gcevernment  and  public

 _lands  are  proposed  to  be  shifted  to
 alternative  sites  within  about  a  year.
 Steps  will  ८६50  be  taken  to  ensure
 that  the  sites  cleuzed  are  not  occupied
 again  by  unautherized  persons,
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 Shri  Mahcswar  Naik:  May  I  know
 whether  it  is  a  fact  that  a  demoli-
 tion  squad  of  the  Delhi  Corporation  is
 already  at  work,  pulling  down  un-
 authorised  houses  built  by  the  squat-
 ters;  if  so,  how  is  the  Ministry  going
 to  accomn.cdate  those  people  who
 have  already  been  evicted  from  their
 houses?

 The  Minister  of  Works,  Housing
 and  Rehabiliiatien  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  That  has  nothing  to  do
 with  the  Jhuggis  and  Jhopris  Re-

 Mioval  Scheme.  Some  of  these  colo-
 nies  have  been  se:  up  in  the  munici-
 pa]  area  unaurhorisedly,  and  the  Delhi
 Municipal  Corporation  is  taking  action
 against  them.  Mv  Ministry  is  not
 concerned  with  it.

 Shri  Maheswar  Naik:  May  I  know
 whether  Governrnent  is  contemplating
 to  build  some  colcnies  for  ultimately
 leasing  out  or  sate  to  these  people
 who  are  evicted  from  unauthorised
 houses?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  Specifi-
 cally  it  has  been  enswered  that  we
 took  a  census.  According  to  that
 census  the  numLer  was  about  44,000
 in  June-July  960.  The  number  may
 have  increases  by  a  few  thousands
 now.  We  have  formulategq  a  plan  to
 remove  ali  these  people,  and  to  pro-
 vide  those  who  are  eligible  with  plots
 and  alternative  sites.

 Shrimati  Savitri  Nigam:  May  I
 know  when  this  scheme  of  providing
 alternative  accommodation  and  land
 to  the  squatters  is  going  to  be  fima-
 lised,  how  much  time  it  will  take
 and  how  much  money  will  be  involv-
 ed  in  it?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  The
 ylan  hag  already  been  finalised.  The
 plan  is  to  build  5.000,  tenements,  deve-
 lop  20,000  plots  cf  60  square  yards
 each  and  25,000  plots  of  25  square
 yards  each.  The  cost  is  likely  to  be
 round  about  Rs.  J0  crores.  We  will
 remove  them  within  about  a  year,
 but  it  will  tale  three  to  four  years
 before  the  entire  scheme  is  complet-
 ed,
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 Shri  S.  M.  Banerjee:  May  I  know
 whether  it  is  a  fact  that  property
 worth  Rs  @  crores  is  under  demoli-
 tion  by  the  DDA  and  10,000  families
 are  likely  to  be  evicted;  if  so,  what
 steps  have  been  taken  by  Govern-
 ment  to  rehabilitate  them?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  I  have
 already  answered  that  question.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  I  rise  on  a
 point  of  order.  '  put  a  specific  ques-
 tion  whether  property,  maybe  un-
 authorised  construction,  worth  Rs.  2
 crores  was  being  demolished  and
 whether  i0.959  families  were  likely  to
 be  evicted.  When  ]  put  this  question,
 he  says  this  cannot  be  answered.
 When  I  give  a  calling  attention
 notice,  it  is  disa]lowed.

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  He  is
 now  going  outside  the  question.  He
 said  there  was  a  point  of  order.  I
 am  just  waiting  for  it.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  The  point  of
 order  is  that  the  Minister  is  not
 answering  the  question  nor  has  he
 answered  the  calling  attention  notice
 and  these  10,000  people  have  been
 dragged  from  their  houses  in  the
 night.

 Mr.  Speaker:  He  wanted  to  make
 this  speech.  But  still  the  point  of
 order  has  not  come.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  The  Minister
 is  not  answering  it;  he  is  directly
 connected  with  this;  he  is  responsible
 for  this.

 Mr,  Speaker:  He  has  already
 answered  that  question  and  it  was
 put.  The  hon.  Member  did  not  hear
 it.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  I  heard  him.

 Mr.  Speaker:  That  has  been
 answered.

 श्री  कछवाय :  मैं  यह  जानना  चाहता
 हैं  कि  फरवरी  श्रौर  भागे  में  भ्र भी  तक
 कितनी  झुग्गियां  श्रौर  झौंपड़ियां  भ्र ौर  कितने
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 मकान  गिराए  गए  हैं  कौर  उनकी  गिराने
 में  सरकार  का  कुल  कितना  खच  हा  है  |

 श्री  मेहर!  चन्द  खन्ना  :  यह  तो  मैं
 जानता  नहीं  कि  कितना  खर्च  हुआ  है,  लेकिन
 ये  झुग्गी-झौंपड़ियां  मिट्टी  की  बनी  हैं।
 पुलिस  का  स्क्वाड  वहां  पर  जाता  है  प्रौढ़

 उनको  गिरा  देता  है।  हम  तीन,  चार  हजार
 प्लाट्स  तो  डेवलप  कर  चुके  हैं  भ्रमर  बाकी
 कर  रहे  हैं।  इस  वक्‍त  यह  हमारी  पोज़ीशन
 है।

 श्री  त्यागी  :  मैं  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  कितन  दिन  झुग्गी  में  पड़े  रहने  के
 बाद  ग्रादमी  टेनेमेंट  हासिल  करने  के

 लिए  हकदार  हो  जाता  है।

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  वह  हकदार  तो

 नहीं  होता  है,  लेकिन  हमने  कम्पेशनेट

 ग्राउंड्ज  पर  यह  फैसला  किया  है  कि  जिन
 लोगों  ने  जून  जुलाई,  १६६०  से  पहले
 स्वेट  किया  था,  जब  हम  उनको  हटायेंगे,
 तो  उनको  जगह  देंगे।  उसके  बाद  जो  भी
 जाए.  होंगे,  चा  हे  वे  कहीं  भी  हों,  उनको
 कोई  श्राल्टरनेटिव  जगह  नहीं  दी  जायेगी
 और  उनको  एडिक्ट  कर  दिया  जायगा  |

 श्री  त्यागी  :  तो  क्या  मेरे  लिए  कोई

 गुंजायश  नहीं  है?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  कोई  गुंजायश
 नहीं  है।

 Shri  5.  M,  Banerjee:  I  want  to  know
 whether  it  is  a  fact  that  a  deputation
 of  these  evicted  persons  met  the
 Prime  Minister  recently  and  the  Prime
 Minister,  according  to  the  newspaper,
 gave  a  sympathetic  hearing  and
 whether  the  Prime  Minister  had  inter-
 vened  in  the  matter?

 Shri  Mehr  Chand  Khanna:  I  also
 draw  my  information  from  the  same
 source  that  the  hon.  Member  has
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 done.  I  have  received  no  intimation
 or  communication  from  the  Prime
 Minister.

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUES-
 TIONS

 Drug  Manufacture  Survey
 *398.  Shri  A.  दे,  Vidyalankar:  Will

 the  Ministy  of  NMealth  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  ‘WHO”  recently
 surveyed  the  methods  of  control  of
 drug  manufacture  in  various  coun-
 tries,  and  found  that  the  present
 measures  even  in  advanced  countries
 were  inadequate;

 (७)  whether  the  survey  also  includ-
 cd  Indias  r=

 (c)  if  so,  the  suggestions  made;  and

 (d)  how  far  Government  propose
 to  implernent  the  recommendations
 made  in  this  regard  by  the  World
 Health  Organisat‘on?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  to  (d).  A  statement  is
 laid  on  the  Tatie  of  the  Sabha.

 STATEMENT

 The  W.  H.  0.  has  published  three
 Reports  on  the  measures  adopted
 by  different  countries  for  regulating
 the  manufacture  and  sale  of  phar-
 maceutical  preparations.  These
 three  reports  are  :—

 l.  Classification  of  Pharmac-
 eutical  Preparations—A  Survey
 of  Existing  Legislation—publish-
 ed  in  the  International  Digest  of
 Health  Legislation,  1960,  ‘11-4-56,

 2.  Distribution  of  and  trade  in
 Pharmaceutical  Preparations—

 A  Survey  of  existing  legislation
 —published  in  the  International
 Digest  of  Health  Legislation,  1962,
 13,  381-466.
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 3.  The  quality  control  of  Phar-
 maceutical  Preparations—Report
 On  a  European  Technical  Meeting
 —World  Health  Organisation
 Technica]  Report  Series  No,  249.
 The  first  report  makes  a  survey  of

 the  legislation  relating  to  the  phar-
 niaceutical  preparations  which  is  ope-
 rative  im  different  countries.  The
 countries  whose  pharmaceutical]  legis-
 lation  have  been  briefly  reviewed
 include,  among  others,  Belgium,
 Canada,  France,  Federal  Republic  of
 Germany,  Iniia,  Switzerland,  U.S.A.
 and  U,  K.  So  far  as  India  is  con-
 cerned,  the  report  describes  in  brief
 th  salient  provisions  in  the  Drugs
 Act  and  the  Drugs  Rules  in  respect
 of  sale  of  drugs  only.  The  _  report
 does  not  cover  any  aspect  pertaining
 to  control  over  manufacture  of  drugs.

 The  second  report  also  makes  a
 survey  of  the  existing  legislation  in
 the  different  countries  pertaining  to
 distribution  and  trade  of  pharmaceu-
 tical  preparations.  No  reference  has
 been  made  to  the  legislation  in  India
 in  this  Report,

 The  thirg  report  contains  the  find-
 ings  of  the  European  Technical  Com-
 mittee  on  the  Quality  Control  of
 Pharmaceutical  Preparations  appoint-
 ed  by  the  World  Health  Organisation.
 One  of  the  terms  of  reference  of  this
 Committee  was  to  review  briefly  the
 situation  as  regards  quality  Control
 of  Pharmaceutical  Preparations  in
 European  countries.  There  was  no
 review  therefore  regarding  India  and
 the  question  of  recommendations  does
 not  arise.

 Skimmed  Milk

 #399.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath
 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  thte  UNICEF  gifted
 skimmed  milk  powder  to  Government
 during  96]  and  1962;

 (b)  if  so,  how  much  and  for  what
 purpose  ;  and

 (c)  whether  the  same  has  been
 fully  utilised  ang  in  what  manner.
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 The  Minister  of  Health  Dr,  Sushila
 Nayar:  (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  During  96l-62  and
 1962-63  4,12,92,253,  pounds  of  skim
 milk  powder  has  been  supplied  by
 UNICEF  for  feeding  expectant
 mothers,  pre-school  children  and
 school  children  through  Maternity  and
 Child  Health  Centres  and  Schools  ex-
 cept  for  a  smal]  balance  which  is  car-
 ried  over  to  the  next  year  and  is
 taken  into  account  while  making  the
 supplies  for  the  next  year.

 अन्तर्राष्ट्रीय  नेत्र  विज्ञान  कांग्रेस

 *¥oo,  श्री  बैरवा  कोटा:  क्‍या
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्‍या  यह  सच  हैकि  भारत  में

 डेढ़  करोड़  लोगों  की  आंखें  खराब

 हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  ऐसे  कितने
 सरकारी  अस्पताल  हैं  जिनमें  केवल  आंखों
 का  इलाज  होता  है  तथा  वे  कहां-कहां  पर

 हैं;

 (ग)  दिसम्बर,  १६६२  में  नई
 दिल्ली  में  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  नेत्रविज्ञान
 कांग्रेस  में  कितने  भारतीय  नेत्र विशेषज्ञों
 ने  भाग  लिया;  और

 (घ)  क्‍या  उक्त  कांग्रेस  ने  नेत्र  रोगों
 का  कोई  नया  इलाज  निकाला  है  ?

 स्वास्थ्य  मम्मी  (डा०  सुनीला  नायर)  a
 (क)  श्रांत  की  खराबी  से  पीड़ित
 व्यक्तियों  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 है।  लोहे  नियंत्रण  प्रोजेक्ट  के  ग्रन्तगंत  हुये
 एक  नमूना  सर्वेक्षण  से  ज्ञात  हुआ  कि  लगभग
 ४०  लाख  व्यक्ति  करे ंकोमा  सेपीड़ित  हैं।
 मोटे  तौर  पर  प्रनुमान  किया  गया  है  कि  भारत

 में भ्न्वों  की  सख्या  लगभग  २०  लाख  दे।
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 (ख')  सूचना  एकत्र की  जा  रही  है
 शौर  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी
 जायेगी  ।

 (ग)  ५७०.

 (घ)  विभिन्न  नये  इलाजों  पर  विचार
 विमर्श  हुआ  कांग्रेस  द्वारा  क्‍या  क्या  विचार
 विमर्श  किया  गया  उसका  विवरण  प्राप्त
 किया  जा  रहा  है।

 Pong  Dam  Project
 *40l.  Shri  Harish  Chandra  Mathur:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  State:

 (a)  whether  work  on  the  Pong  Dam
 has  been  slowed  down  and  is  much
 behind  the  schedule;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefore;  and

 (c)  how  this  will  effect  the  scheme
 of  perennial  water  supply  te  the  area?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  (a)  No,  Sir.

 (०)  and  (c).  Do  not  arise,

 Subsidised  Industrial  Housing  Schemes

 (  Shri  P.  R.  Chakraverti:
 °402.  <  Shri  P.  C.  Borooah:

 (Shri  Brij  Raj  Singh:

 Will  the  Minister  of  Works,  Hous-
 ing  and  Rehabilitation  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  houses  construct-
 ed  under  subsidised  industrial  hous-
 ing  scheme  of  the  Union  Government
 in  962  (State-wise);

 (b)  how  far  the  tempo  of  construc-
 tion  has  improved  as  compared  to  the
 previous  five  years;  and

 (c)  what  steps  have  been  taken  by
 Government  to  persuade  the  em-
 ployees  and  the  workers  to  form  co-
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 operatives  and  to  take  to  house
 building  on  a  wider  scale?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  A  statement  giving  the
 number  of  houses  built  under  the
 Scheme  in  the  first  two  quarters  of
 the  financial  year  1962-63,  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 STATEMENT

 No.  of
 houses

 Sl.  constructed
 No.  States/Union  Territory  during

 1962-63,
 (upto

 Septe  m-
 ber,3  962

 >

 Strate  GOVERNMBNT
 t.  Andhra  Pradesh  260

 2.  Assam  Nil
 3.  Bihar  984
 4.  Gujarat  1,818
 5.  Jammu  and  Kashmir  Nil
 6.  Kerala  28
 7.  Madhya  Pradesh.  220
 8.  Madras.  588
 9.  Maharashtra  2,322

 Io.  Mysore  ‘i  274
 Ir.  Orissa  50
 r2t  Punjab  +  332
 13.  Rajasthan  Nil
 i4.  Uttar  Pradesh  I,36I
 g.  West  Bengal  608

 TOTAL  8,645

 UNION  TERRITORY
 16.  Delhi  Nil

 GRAND  TOTAL.  8,645

 (b)  The  number  of  houses  con-
 structed.  during  the  first  half  of  1962-
 63  was  8,645  against  the  half  yearly
 average  of  5,850  in  the  last  5  years.

 (c)  The  State  Governments  have
 been  advised  to  set  up  _  separate



 3639  Written  Answers

 administrative  units  to  assist  and
 encourage  the  workers  to  form  them-
 selves  into  housing  co-operatives.  The
 financial  provisions  of  the  Scheme
 have  also  been  liberalised.  Coopera-
 tive  societies  of  employees  can  now
 obtain  financial  assistance  upto  90  per
 cent  of  the  approved  cost  of  the
 houses.  The  remaining  0  per  cent  can
 be  obtained  by  them  as  non-refund-
 able  advances  from  their  Provident
 Fund.

 Housing  Loans  from  LIC

 *403  Shri  P.C.  Brooah:  Will  the
 Miinster  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Life  Insurance  Corpo-
 ration  have  offered  housing  loans  to  the
 Tea  Industry  in  Assam  ond  West
 Bengal;

 (b)  if  so,  what  are  the  terms  of  the
 offer;

 (c)  whether  the  offer  is  not  accept-
 able  to  the  industry;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  advanced  by
 them  for  non  acceptance?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Of  Finance  (Shri  B.  R.  Bhagat):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.

 Integrated  Power  Grid

 Shri  Surendra  Pal  Singh:
 Shri  P.  Venkatasubbaiah:
 Shri  D.  J.  Naik:

 Shri  Wadiwa:
 Shri  Harish  Chandra  Mathur:
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:
 Shri  Bhakat  Darshan:

 L  Shri  P.  R.  Chakraverti:

 *404,

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  spe-
 cial  Committee  set  up  by  his  Ministry
 some  time  back  has  recomended  the
 division  of  the  country  into  several
 Power  grid  in  each  zones,  and  to
 establish  an  integrated  power  _  grid
 in  each  zone;  and
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 (b)  if  so,  whether  this  proposal  has
 been  accepted  by  Government  and
 what  are  the  main  advantage  of  this
 scheme?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  (a)  The  Central  Water  &
 Power  Commission  has  suggested  the
 division  of  the  country  into  seven
 power  regions.  This  was  endorsed  by
 a  meeting  of  the  represntatives  of  the
 State  Electricity  Boards  D.V.C._  ete,
 convetned  by  the  Central  Water  &
 Power  Commission  for  the  purpose  of
 considering  the  question  of  develop-
 ment  of  regional  power  grids.

 (b)  The  recommendation  will  be
 considered  by  Government  on  receipt
 of  the  report  of  the  deliberations  from
 the  Commission.  A  statement  showing
 the  main  advantages  of  the  scheme
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 STATEMENT

 (i)  Owing  to  diversity  of  load  de-
 mands,  an  integrated  system  requires
 less  generating  capacity  than  that
 required  by  individual  systems;

 (ii)  An  integrated  system  reqiures
 less  standby  capacity  than  two.  or
 more  systems  operating  independently;

 (iii)  Large  generating  stations  inclu-
 ding  atomic  power  stations  can  be
 located  at  the  most  economical
 sites  in  the  region  as  a  whole;

 (iv)  Thermal  stations  can  be  used
 more  effectively  in  conjunction  with
 hydro-electric  plants;

 (v)  Neighbouring  systems  could
 come  to  the  aid  of  one  another  in
 times  of  emergency;  and

 (vi)  An  integrated  system  requires
 less  capital  and  can  be  more  favoura-
 bly  financed  than  two  or  more  inde-
 pendent  systems.

 Jeeps  from  UNICEF

 “405.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  UNICEF  has  gifted
 some  jeeps  to  Government;
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 (b)  if  so,  when,  how  many,  and  for
 what  purpose;  and

 (e)  where  and  how  they  are  being
 utilised?

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  to  (c),  UNICEF  has  sup-
 plied  about  1,550  jeeps  during  the  last
 3  years.  The  jeeps  operate  “on  loan”
 to  the  Government,  the  title  to  the
 vehicles  being  formally  retained  by
 UNICEF,  These  jeeps  are  being  used
 for  the  furtherance  of  the  following
 projects  in  all  the  States:—

 (i)  Rural  Health  Services.

 (ii)  B.C.G.  Vaccination  Campaign.
 (iii)  Trachoma  Control.

 (iv)  Yaws  Control.

 (v)  Paediatric  Training.
 (vi)  Social  and  Preventive  Medi-

 cine  Training.
 (vii)  Applied  Nutrition  Project.
 (viii)  Milk  Conservation  |  Projects.
 (ix)  Goitre  Survey.
 (x)  Leprosy.

 (xi)  Handicapped  Children  Project.
 (xii)  Relief  Indents

 Health  Centres).
 (Primary

 (xiii)  T.B.  Survey.

 Sub-Soil  Water  in  Delhi

 |  Shri  Maheswar  Naik:
 |  Shrimati  Savitri  Nigam:

 *406.  Shri  Ramshekhar  Prasad
 Singh:

 Shri  Sidheshwar  Prasad:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attempts  already
 made  to  check  the  rise  of  sub-soil
 water  in  the  Capital  have  proved
 effective;

 (b)  what  was  the  maximum  rise  that
 had  taken  place  and  what  is  the  latest
 improvement  achieved;
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 (c)  whether  the  quantum  of  damage,
 if  any,  caused  by  this  phenomenon  on
 the  buildings  and  structures  of  the
 city  has  been  assessed;  and

 (d)  if  so,  what  is  the  position?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna);  (a)  and  (b).  Out  of  303
 tube-wells  which  have  been  sunk,
 pumping  of  water  is  in  progress  in
 the  case  of  228  tube-wells.  Only  few
 of  these  tube-wells  have  functioned
 for  sufficiently  long  period  and  hence
 it  is  too  early  yet  to  arrive  at  any
 definite  conclusions,

 (c)  and  (d).  The  sub-soil  water  level
 has  not  risen  to  such  an  extent  as  to
 endanger  the  safety  of  the  buildings.

 Conference  of  Chairmen  of  State
 Electricity  Boards

 f  Shri  P.  0.  Borooah:
 “407.  4

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:
 Shri  Bhakt  Darshan:

 (Shri  P.  R.  Chakraverti:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Con-
 ference  of  the  Chairmen  of  State  Elec-
 tricity  Boards  was  called  at  New  Delhi
 in  the  last  week  of  February,  1963;

 (b)  if  so,  subjects  discussed  at  the
 Conference;  and

 (c)  what  decisions  were  taken  there-
 in?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  various  aspects  relating  to
 the  Organisational  set-up  for  Regional
 Grids.

 (c)  A  statement  indicating  the  main
 recommendations  of  the  Conference  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.
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 STATEMENT

 (i)  Tentative  demarcation  of  the
 country  into  seven  regions  keeping  in
 view  the  power  resources,  the  proxi-
 mity  of  the  power  systems  in  adjacent
 States  etc.

 (ii)  Formation  of  Regional  Power
 Agencies  for  each  region  which  shall
 be  vested  with  responsibility  for  Plan-
 ning  of  new  power  stations  and  major
 transmission  lines  and  integrated  ope-
 ration  of  power  systems  in  the  region
 as  a  whole.

 (iii)  Necessary  supervision  over  the
 working  of  the  Regional  Power  Agen-
 cies  to  be  exercised  by  the  Central
 £lectricity  Authority  which  should  be
 adequately  strengthened  and  made
 more  effective.

 Ghaggar  Floods

 f  Shri  Harish  Chandra
 #408.  <  Mathur:

 (  Shri  Karni  Singhji:
 Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  joint  project  for
 averting  the  damages  by  Ghaggar
 floods  have  been  drawn  up  by  the
 Government  of  Rajasthan  and  Punjab
 in  consultation  with  the  Central  Gov-
 ernment;

 (b)  if  so,  the  nature  of  the  project;
 and

 (c)  what  interim  measures,  if  any,
 are  being  taken  to  save  damage  in
 the  next  monsoon?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  (a)  and  (b).  Certain  agreed
 proposals  for  integrated  flood  control
 measures  on  the  Ghaggar  have  been
 drawn  up.  These  include  drainage
 and  diversion  Schemes  in  Punjab  and
 remodelling  of  the  weir  at  Ottu,  cana-
 lising  the  Ghaggar  and  its  diversion  to
 depressions  in  the  sand-dunes  near
 Suratgarh  in  Rajasthan.
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 (c)  Certain  short-term  measures
 such  as  construction  of  protective
 bunds  for  Hanumangarh  and  Surat-
 garh  towns,  and  I6  other  villages  and
 abadis  etc.  and  raising  and  strength-
 ening  of  the  banks  of  the  Karniji  dis-
 tributary  in  Rajasthan  have  already
 been  completed.

 Rehabilitation  Work

 733.  Shri  Krishna  Deo  Tripathi:  Will
 the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  refugees  in  India
 still  to  be  rehabilitated;

 (b)  how  much  time  will  it  take  to
 rehabilitate  them;  and

 (c)  when  this  work  is  likely  to  be
 completed  so  as  to  wind  up  the  De-
 partment  of  Rehabilitation  in  the  Min-
 istry?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna)  (a)  to  (c).  The  work  re-
 garding  rehabilitation  of  displaced
 persons  from  West  Pakistan  had  al-
 most  been  completed.

 As  regards  the  displaced.  persons
 from  East  Pakistan,  their  rehabilitation
 in  the  States  in  the  Eastern  Zone,  ex-
 cept  in  West  Bengal,  has  also  been
 completed,  The  assessment  of  the  re-
 siduary  work  in  West  Bengal  has  also
 been  made.  Its  completion  is  likely
 to  take  a  year  or  two  more.

 The  Department  of  Hehabilitation
 has  greatly  shrunk.  It  will  be  wound
 up  when  the  residuary  work  has  been
 completed.

 Health  Research  Division

 734.  Shri  Sidheshwar  Prasad:  Will
 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  estab-
 lishment  of  a  research  division  as
 integral  part  of  the  Health  Division
 is  under  active  consideration;
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 (b)  if  so,  what  are  its  feature,  and
 how  and  when  it  is  going  to  materia-
 lize;  and

 (c)  what  will  be  the  total  cost  of
 the  implementation  of  the  scheme?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  to  (c).  Evaluation  of
 Health  programmes  is  being  increas-
 ingly  undertaken  to  ensure  success  and
 learn  from  mistakes  if  any.  The  lat-
 ter  can  be  considered  a  research  acti-
 vity.

 Bed-strength  of  Central  Government
 Hospitals

 435  J  Dr.  P.  Srinivasan:
 ‘|  Shri  Paramasivan:

 Will  the  Minister  of  Health  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  present  bed-strength  of
 Central  Government  hospitals  State-
 wise;

 (b)  whether  there  are  any  proposals
 to  increase  the  bed-strength;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila
 Nayar):  (a)  There  are  three  hospitals
 under  the  control  of  the  Ministry  of
 Health,  of  which  the  bed-strength  is
 as  follows:—

 Bihar
 Ranchi  Hospital  for  Mental

 Diseases,  Ranchi  503
 Delhi

 Safdarjang  Hospital  New  Delhi  I000

 |  Willingdon  Hospital,  New  Delhi  250

 (b)  Yes.

 (c)  Hospital  for  Mental  Diseases,
 Ranchi

 The  bed  strength  of  the  hospital  is
 likely  to  be  increased  by  80  beds
 when  the  following  works,  which  are
 in  progress,  are  completed:—

 (i)  Construction  of  Dining
 Halls  80  beds.

 (ii)  Construction  of  Chronic
 Patients  Ward.  00  beds.

 80  beds.

 Safdarjang  Hospital,  New  Dethi

 35  beds  are  proposed  to  be  added  to
 Orthopaedic  Department,

 Willingdon  Hospital,  New  Delhi

 It  is  proposed  to  increase  the  bed-
 strength  upto  500  beds  in  the  Third
 Five  Year  Plan.

 Cancer  Hospitals

 7136.  J  Dr.  P.  Srinivasan:
 au  Shri  Paramasivan:

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  number  of  cancer  hospitals
 at  present  in  India  State-wise;

 (b)  the  number  of  patients  under-
 going  treatment  at  present;  and

 (c)  whether  there  are  any  proposals
 to  build  new  cancer  hospitals  in  the
 near  future  and  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  There  are  only  three
 hospitals  in  the  country  treating  can-
 cer  cases  exclusively  viz.  the  Tata
 Memorial  Hospital,  Bombay,  the  Chit-
 taranjan  Cancer  Hospital,  Calcutta
 and  the  Cancer  Institute,  Madras.
 Cancer  cases  are,  however,  treated  in
 almost  all  general  hospitals  through-
 out  the  country.  A  statement  showing
 the  names  of  hospitals  State-wise
 where  facilities  for  the  treatment  of
 cancer  are  available  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  (Placed  in  Lib-
 rary,  See  No,  LT—362/63).

 (b)  and  (c)  The  required  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  table  of  the  Sabha  in  due
 course.
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 Hospital  for  General  Medical
 Check-up

 737.  Dr.  P,  Srimivasan:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  hospitals
 under  Central  Government  control  for
 general  medical  check-up;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  and  (b).  No,  Sir,  Under
 the  C.H.S.  Scheme  a  Health  Clinic  is
 provided  for  a  medical  check-up  of
 Central  Government  servants  cover-
 ed  by  the  Scheme.

 The  Clinic  is  located  in  the  Central
 Secretariat  Dispensary  and  provides
 facilities  for  a  routine  check-up  of
 Central  Government  servants  who  ask
 for  it,  by  appointment.  Routine  labo-
 ratory  examinations  are  carried  out
 at  the  Clinic  and  any  cases  requiring
 more  elaborate  examination,  are  re-
 ferred  to  the  Willingdon  and  Safdar-
 jung  Hospitals.  The  Clinic  has  been
 in  existence  for  over  three  years  and
 examines  on  an  average  about  35
 cases  per  day.

 There  is  no  other  Central  Govern-
 ment  hospital  in  Delhi  which  provides
 this  facility.

 Similar  information  in  respect  of
 other  Central  Government  hospitals
 outside  Delhi  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha,
 when  available.

 Talcher  Power  Station  in  Orissa

 738,  Shri  Ramchandra  Mallick:  Will
 the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  the.  progress  of  the  Talcher
 Thermal  Power  Station  in  Orissa  up-
 to-date;  and

 (b)  the  toal  amount  which  will  lbe
 spent  for  this  scheme?

 The  Minister  of  State  in  the  Mints-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  (a)  Consulting  Engineers
 for  this  power  station  have  been  ap-
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 pointed,  Orders  for  the  turbo-alter-
 nators  and  boller  feed  pumps  have
 been  placed.  Orders  for  the  boiler
 plant  are  to  be  placed  shortly.  Sche-
 dule  of  issue  of  the  specification,  pro-
 curing  of  equipment  and  erection  of
 the  same,  has  also  been  prepared.

 (b)  The  cost  of  the  scheme  has  been
 estimated  at  ns  30°45  crores.

 Cotton  Power-Loom  owners  in  Bombay

 739.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  cotton  power-loom
 owners  in  Bombay  have  suggested  to
 Government  a  scheme  of  excise  duty
 to  make  the  levy  on  the  industry
 equitable  and  easy  of  collection;

 (b)  if  so,  the  precise  scheme;  and
 ~

 (c)  Government’s  view  about  this
 proposal?

 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Morarji  Desai):  (a)  Yes  Sir.

 (b)  A  summary  of  the  observations
 and  proposals  made  by  Powerloom
 Industries  Association,  Bombay,  in
 January  last,  is  placed  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library,
 see  No,  LT-963

 (c)  Government  of  India  have  al-
 ready  set  up  a  Committee  under  the
 Chairmanship  of  Shri  Asoka  Mehta,  to
 go  into  some  of  these  matters.  That
 Committee’s  report  is  awaited.  Pend-
 ing  receipt  and  consideration  of  that
 report,  no  change  in  the  existing  Ex-
 cise  tariff  structure  is  contemplated.

 Chairman  of  Gold  Control  Board

 740.  Shri  S.  M.  Banerjee:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Chair-
 man  of  the  Gold  Contro]  Board  repre-
 sents  a  firm  which  was  fined  nearly
 2  lakhs  of  rupees  for  violation  of
 Foreign  Exchange  Regulation;  and
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 (b)  if  so,  the  reasons  for  this  selec-
 tion?

 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Morarji  Desai):  (a)  The  firm  of
 Messrs.  Kotak  and  Co.  and  its  part-
 ners  were  directed  to  close  an  account
 which  the  firm  was  maintaining  in
 foreign  currency  and  to  repatriate  the
 proceeds  amounting  to  £85  to  India.
 Three  members  of  the  firm,  of  whom
 Shri  G.  B.  Kotak  was  not  one,  were
 fined  in  the  aggregate  amounts  equal
 to  Rs.  3:5  lakhs  for  the  violation  of
 certain  provisions  of  the  Foreign  Ex-
 change  Regulation  Act,  ‘1947,

 (b)  As  the  Chairman  of  the  Gold
 Board  was  not  personally  concerned
 or  involved,  this  question  does  not
 arise.

 National  Building  Construction
 Corporation

 Jf  Shri  Subodh  Hansda: tah,
 ‘Shri  S.  C.  Samanta:

 Will  the  Minister  of  Works,  Hous-
 ing  and  Rehabilitation  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 turn-over  of  work  of  the  National
 Building  Construction  Corporation  was
 not  satisfactory  in  96l-62;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  what  was  the  target  of  turn-
 over  of  works  for  the  said  financial
 year;  and

 (d)  what  was  the  short-fall  and
 whether  it  has  suffered  any  loss?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  to  (c)  No.  The  turn-
 over  in  96l-62  was  Rs.  1:08,  crores
 against  the  target  of  Rs.  |  crore.

 (d)  There  was  no  shortfall  in  the
 turn-over  but  a  small  loss  of  Rs.  “25,
 lakhs  was  incurred.

 Advances  to  Class  IV  employees  for
 Fans

 १42  Jf  Shri  Bishanchander  Seth:
 mu  Shri  P.  C.  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Works,  Hous-
 ing  and  Rehabilitation  be  pleased  to
 refer  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  N,  7  on  the  8th  November,
 962  and  state:

 (a)  whether  a  decision  in  regard  to
 grant  of  fan-advances  to  Class  IV
 Central  Government  employees  who
 are  without  fans  has  been  taken;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not.  when  it  is  likely  to  be
 taken?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  to  (c).  Government
 have  decided  to  grant  loans  to  class
 IV  employees  for  the  purchase  of  fans.
 A  Scheme  for  the  grant  of  such  loans
 is  being  worked  out.

 Prizes  for  Medical  Text-books
 743.  Shri  Bishanchander  Seth:  Will

 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  753  on  the  22nd  Nov-
 ember,  962.and  state:

 (a)  whether  the  proposal  to  award
 prizes  to  the  authors  of  Medical  Text
 books  in  English  and  Hindi  has  been
 considered;

 (b)  if  so,  whether  the  details  of  the
 scheme  have  been  worked  out;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  delay?

 The  Minister  of  Health  (Dr.
 Sushila  Nayar):  (a)  to  (c).  The
 proposal  to  award  prizes  to  the
 authors  of  medical  text-books  in
 English  and  Hindi  is  still  under  exa-
 mination.  The  preparation  of  text
 books  is  a  matter  which  needs  care-
 ful  consideration  for  the  success  of
 the  scheme.
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 Development  of  Hastinapur  Township

 744.  Shri  Surendra  Pal  Singh:  Will
 the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Government  of  Uttar  Pradesh  have
 offered  to  take  over  the  entire  respon-
 sibility  of  the  development  of  Hastina-
 pur  Township  in  Meerut  district,  pro-
 vided  the  Central  Government  fulfil
 certain  conditions  laid  down  by  the
 U.P.  Rehabilitation  Ministry;  and

 (b)  if  so,  the  conditions  laid  down
 by  the  U.P,  Government  and_  the
 Central  Government’s  reactions  there-
 to?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  No.  The  township  was
 transferred  to  the  State  Government
 with  effect  from  the  7th  March  1959,
 who  have  set  up  a  statutory  Board  for
 administering  and  developing  it.

 (b)  Does  not  arise.

 Cut  in  U.K.  Bank  rate

 745.  Shri  D.  C.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  U.K.  Bank  rate  has
 been  cut  from  four  and  a  half  to  four
 per  cent;  and

 (b)  if  so,  its  impact  on  the  Indian
 economy?

 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Morarji  Desai):  (a)  Yes.

 (b)  There  may  be  some  decline  in
 the  rates  of  interest  payable  on  the
 loans  which  India  may  draw  from  the
 U.K.  so  long  as  the  British  bank  rate
 is  not  raised  again.

 Homoeopathic  Institutions
 746.  Shri  D.  C.  Sharma:  Will  the

 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  efforts  have  been
 made  to  improve  the  working  of
 Homoeopathic  institutions.
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 (b)  if  so,  the  details  thereof;
 (c)  whether  any  steps  have  been

 taken  or  are  proposed  to  be  taken  to
 establish  standardised  homoeopathic
 training  institutions  to  produce  full-
 fledged  physicians;  and

 (d)  the  steps  taken  or  proposed  to
 be  taken  to  put  Homoeopathic  dispen-
 saries  on  an  equal  footing  with  the
 other  Government  dispensaries  and  to
 improve  the  working  of  the  existing
 dispensaries  by  employing  doctors  who
 have  qualified  from  a  Government
 College?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  to  (d).  Since  the  begin-
 ning  of  the  Second  Five  Year  Plan  the
 Government  of  India  has  been  pro-
 moting  the  upgrading  of  the  existing
 teaching  institutions  in  the  country.
 The  Government  of  India  had  set  up
 an  ad  hoc  Committee  for  homoeopathy
 in  952  with  the  Director  General  of
 Health  Services  as  Chairman.  This
 Committee  examined  and  prepared  a
 syllabus  for  a  5-year  degree  course
 which  has  already  been  circulated  to
 the  State  Governments.  The  Commit-
 tee  also  examined  various  other  as-
 pects  regarding  training,  development
 and  research  in  homoeopathy.  In
 956  a  Homoeopathy  Advisory  Com-
 mittee  with  the  Secretary,  Ministry  of
 Health,  as  Chairman  was  set  up  to
 advise  Government  on  all  matters  per-
 taining  to  homoeopathy.  The  pro-
 blems  relating  to  education,  research
 and  the  practice  of  homoeopathic
 medicine  are  considered  by  this  Com-
 mittee  and  taken  into  account  by  the
 Government  in  providing  assistance
 to  research  and  teaching  institutions.
 A  total  grant  for  upgrading  or  im-
 provement  of  Colleges  amounting  to
 Rs.  7,57,020  was  spent  during  the
 Second  Five  Year  Plan  and  the  corres-
 ponding  amount  for  research  was
 Rs.  2,72,500.  During  96l-62  grants
 given  for  upgrading  amounted  to
 Rs.  7,58,754,  and  research  Rs.  +1,00,500.
 In  1962-63  Rs.  1,77,500  were  given  for
 upgrading  and  Rs.  65,800  for  research.
 It  is  expected  that  the  upgrading  of
 the  institutions  and  the  adoption  of  the
 recommended  syllabus  will.  result  in
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 the  standardisation  of  homoeopathic
 training  institutions.  The  employment
 of  qualified  personnel  and  the  im-
 provement  of  dispensaries  is  primarily
 a  matter  for  the  State  Governments
 concerned.

 Duty-free  cigarettes  to  army  personnel

 747  S  Shri  A.  V.  Raghavan:
 an  Shri  Pottekkat:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 to  provide  duty-freq  cigarettes  and
 liquor  to  the  armed  services  personnel;
 and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  at  pre-
 sent  the  above  concession  is  available
 only  to  naval  personnel  on  board  a
 man-of-war?

 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Morarji  Desai):  (a)  No  such  propo-
 sal  is  under  the  consideration  of  this
 Ministry.

 (b)  At  present  under  Section  90  of
 the  Custom  Act  of  962  all  ships  of  the
 Indian  Navy  are  entitled  to  take  on
 board  stores,  including  cigarettes  and
 liquor,  without  payment  of  import
 duty,  provided  these  stores  are  sup-
 plied  free  by  the  Government  for  the
 use  of  the  crew  of  such  ships  in  ac-

 cordance  with  their  conditions  of
 service.

 Bharat  Sewak  Samaj

 148.  Shri  Daljit  Singh:  Will  the
 Minister  of  Works,  Housing  and  Reha-
 bilitation  be  pleased  to  state  the
 number  and  the  value  of  contracts
 that  have  so  far  been  given  to  the
 Bharat  Sewak  Samaj  by  the  Union
 Government  from  960  to  1963,  year-
 wise?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  The  information  is  being
 collected  and  will  be  placed  on  the
 Table  of  the  House.

 P.W.D.  Divisions  in  Manipur

 749.  Shri  Rishang  Keishing:  Will
 the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  P.W.D.  Divisions
 in  Manipur  as  it  stands  till  the  end  of
 January,  1963;  and

 (b)  the  amounts  of  financial  provi-
 sion  to  and  expenditure  by  each  of
 the  Divisions  during  96l-62  and
 1962-63?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  (a)  Twelve.

 (b)  This  is  as  under:—

 396I-62  62-6
 Name  of  Division  ciao

 Remarks
 Provision  Expendi-  Provision  Anticipa-

 (final)  tur  (Original)  ted  Ex-
 (in  lakhs)  (in  lakhs)  (in  lakhs)  penditure

 (in  lakhs)

 t.  Imphal  Buildings  Divi-
 sion  32°35  34°98  24°00  23°54

 2.  Highways  North  Divi-
 sion  43°67  43°07  )

 3.  Construction  Division
 No.  III*  Nil  Nil  J  44°00  45°80

 4.  Highways  South  Di-
 vision  14s  52  II°99  22°00  2I°46
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 tThis  Division  did  not  exist  in  1961-62.

 Medical  Colleges  at  Rewa
 and  Raipur

 750.  Shrimati  Maimoona  Sultan:  Wil]
 the  Miinster  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  two  medical  colleges
 are  proposed  to  be  set  up  in  Madhya
 Pradesh  at  Rewa  and  Raipur;

 “(b)  if  so,  at  what  capital  cost  and
 how  far  the  cost  will  be  shared  by  the
 Central  Government;  and

 (c)  the  other  details  of  the  propos-
 ed  institutions?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  to  (c).  The  Government
 of  Madhya  Pradesh  have  proposed  to
 esteblish  two  new  medical  colleges,
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 2  3  4  5  6  7

 Construction  Division
 No.  I  ik  26°95  28°49

 Construction  Division
 No.  IV®  4  Nil  Nil  35°00  3374.

 Construction  Division
 No.  IIt  Nil  Nil  34  38  25-08

 Hydro  Electric  &  Brid-
 ges  Project  Division  3°50  3°03  9°00,  6°73  Mainly  Investigation

 Division.
 e

 Water  Supply  Irriga-
 tion  and  Flood  Control  6°49  631  30°65  I6:07  Mainly  Investigation
 Division  Division  during

 I96I-62.
 Stores  and  Workshop  6-92  7°98  I0°05  7°84  Handling  Stores
 Division  worth  Rs.  50  lakhs.

 Electricity  Division  7°00  6°96  Ir  25  9°72  Mainly  Commercial
 undertaking  and maintenance  Division.

 :  Blectricity  Project  Di-  =  6°9I  5°92  °27  3°I5  Mainly  Investigation
 vision.  Division.

 48°3  47°73  (231°39°  393°I3

 *Started  functioning  only  from  January  1963.

 one  at  Rewa  and  the  other  at  Raipur
 from  July,  963  with  50  admissions  in
 each  place.  Details  of  the  scheme
 have  not  been  received  from  the  State
 Government  but  in  accordance  with
 the  usual  pattern,  the  State  Govern-
 ment  will  be  entitled  to  Central  assis-
 tance  at  the  rate  of  75  per  cent  of
 the  non-recurring  expenditure  and  50
 Per  cent  of  the  recurring  expenditure
 subject  to  the  cellings  laid  down.

 Cancer  Hospital  at  Jabalpur

 51.  Shrimati  Maimoona  Sultan:  Will
 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  cancer  hospital  is  pro-
 Posed  to  be  set  up  at  Jabalpur  in
 Madhya  Pradesh;
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 (b)  if  so,  at  what  cost  and  how  far
 the  Centra]  Government  wil]  contri-
 bute  to  the  establishment  of  the  hospi-
 tal;  and

 (c)  what  will  be  the  capacity  of  this
 hospital?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar).  (a)  and  (b).  The  setting  up
 of  hospitals  is  the  responsibility  of  the
 State  Government  concerned.  It  is.
 however,  understood  that  a  cancer
 clinic  which  is  estimated  to
 cost  about  Rs.  0  lakhs  is  likely  to  be
 established  at  Jabalpur  for  which  a
 donation  of  Rs.  2  lakhs  has  been  pro-
 mised  by  a  philanthropist.  The
 Central  Government  have  been  giving
 ad  hoc  grants  for  the  expansion  of
 existing  facilities  for  the  treatment  of
 cancer.  No  request  hag  been  received
 with  regard  to  the  proposed  clinic  for
 1963-64.

 (c)  The  State  Government  have  inti-
 mated  that  the  proposed  clinic  will
 have  25  beds.

 Government  Press  at  Koratty
 in  Kerala

 १52.  Shri  Maniyangadan:  Will  the
 Minister  of  Works,  Housing  and  Reha-
 bilitation  be  pleased  to  state  the
 propress  made  in  the  setting  up  of  the
 Government  Press  at  Koratty  in
 Kerala?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Rehabilitation  (Shri  Mehr  Chand
 Khanna):  Construction  of  the  Press
 and  ancillary  buildings  has  been  gsanc-
 tioned  at  a  cost  of  Rs.  27.73  lakhs  and
 notice  inviting  tenders  for  the  main
 Press  building  issued.  The  work  is
 expetced  to  commence  within  a  couple
 of,  months.

 Closure  of  Bank  of  China

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Shri  Gauri  Shanker  Kakkar:

 १53.  डि  Shri  Subodh  Hasda:
 Shri  S.  C.  Samanta:

 |  Shri  0.  C,  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 Written  Answers  3658

 (a)  whether  the  records  and  ac-
 counts  of  the  Bank  of  China  have  been
 examined  and  audited;

 (b)  whether  any  irregular  and  ille-
 gal  transactions  have  come  to  light;

 (c)  if  so,  the  details  thereof;

 (d)  the  amount  of  assets  and  depo-
 sits  of  the  Bank  of  China  in  India;
 and

 (e)  the  proceeds  through  auction  of
 the  assets  of  the  Bank  in  Calcutta  and
 Bombay  and  how  they  have  been
 credited?

 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Morarji  Desai):  (a)  to  (c).  The
 books  and  records  of  the  bank  are
 being  scrutinised  and  it  is  not  possible
 at  this  stage,  pending  the  completion
 of  this  scrutiny  and  examination,  to
 indicate  the  nature  of  the  illegal  trans-
 actions,  if  any.

 (d)  The  tangible  assets  of  the  bank
 immediately  before  it  was  taken  into
 liquidation  were  estimated  to  be  of  the
 value  of  Rs.  .57  crores  and  the  depo-
 sits  amounted  to  about  Rs.  45.0  lakhs.

 (e)  A  sum  of  Rs.  °52  fakhs  thas
 been  realised  80  far  from  the  gale  of
 the  fixtures  and  furniture  of  the
 Bombay  branch.  The  necessary  steps
 for  the  sale  or  realisation  of  the  other
 assets,  including  those  of  the  Calcutta
 branch,  are  being  taken  separately.

 बिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  सिखाई  के  सिये  पानी

 ७५४.  श्रीमती  सा विश्नो  निगम  :  क्‍या
 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  किः

 (क)  क्‍या  यह  सच है  कि  दिल्ली  संघ
 राज्यक्षेत्र  के  किसानों  की  पंजाब  को  नहरों
 से  समय  पर  पानी  न  मिलने  की  शिकायत
 प्रभी  नक  दूर  नहीं  की  गई  है;  कौर
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 (ख)  यदि  होता  इस  मामले  में
 क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सिंचाई  प्रौढ़  विद्युत  मन्त्रालय  से  राज्य
 मन्त्रों  (श्री  लगे दात)  :  (क)  तथा  (ख):
 दिल्‍ली  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  पंजाब  की  नहरों
 से  पानी  की  कमी  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें
 प्राप्त  की  थीं  और  उन्होंने  पंजाब  सिंचाई
 विभाग  के  परिश्रमी  यमुना  नहर  के
 अधिकारियों  केसाथ  इस  विषय  पर
 कार्रवाई  करनी  आरम्भ  कर  दी  है।

 Seizure  og  Watches  in  Calcutta
 7१585.  Shri  Berwa  Kotah:  Wil]  the

 Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  the

 0th  February,  963  about  six  hundred
 and  fifty  watches  worth  about
 Rs.  40,000  were  seized  in  Calcutta  from
 a  passenger  who  had  not  paid  customs
 duty;

 (b)  if  so,  whether  that  passenger
 was  a  foreigner  or  an  Indian  and  what
 action  has  been  taken  against  him;
 and

 (c)  the  name  of  the  manufacturers
 of  these  watches?

 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Morarji  Desai):  (a)  On  0th  Feb-
 ruary,  963  083  pieces  of  wrist
 watches  valued  at  Rs,  89,090  appro-
 ximately  were  seized  from  a  passen-
 ger  at  Dum  Dum  airport  on  reasonable
 belief  that  the  same  had  been  smug-
 bled  into  India.

 (b)  The  passenger  was  an  Indian,
 He  was  arrested  and  was  afterwards
 released  on  bail.  The  case  is  under
 investigation.

 (c)  All  the  watches  seized  are  of
 Swiss  manufacture.

 New  Asiatic  Insurance  Company

 Shri  Indrajit  Gupta:
 [  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:

 Will  the  Minister  of  Finance  be
 Pleased  to  state:

 Shri  Daji:
 १56.  Shri  5,  M.  Banerjee:

 MARCH  14,  963  Written  Answers  3660

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Controller  of  Insurance  ordered  an
 inquiry  into  the  affairs  of  the  New
 Asiatic  Insurance  Company;

 (0)  whether  the  final  report  of  the
 inquiry  has  been  received  by  Gov-
 ernment;

 (c)  the  main  conclusions  of  the  re-
 port;  and

 (d)  the  action  taken  thereon?
 The  Minister  og  Finance  (Shri

 Morarji  Desai):  (a)  and  (ib).  Yes,
 Sir.

 (९)  The  nature  of  the  findings,  as
 contained  in  the  Auditors’  Report  have
 already  been  given  in  the  Statement
 laid  on  the  Table  of  the  House  in
 reply  to  Starred  Question  No,  48]  ans-
 wered  in  the  Lok  Sabha  on  I7th
 August,  1960.

 (d)  As  stated  in  the  Statement  laid
 on  the  Table  of  the  House  in  reply  to
 Starred  Question  No.  48l  answered  in
 the  Lok  Sabha  on  l7th  August,  960
 a  formal  communication  was  sent  to
 the  Company  informing  it  of  the  fin-
 dings  of  the  Auditors  and  giving  it  an
 opportunity  to  explain.  The  Report
 was  thereafter  examined  in  the  light
 of  the  explanation  received  from  the
 Company  in  consultation  with  the
 Ministry  of  Law  and  it  was  decided  to
 appoint  two  directors  on  the  Board  of
 Directors  of  the  Company  under  the
 powers  vested  in  the  Government  by
 section  48C  of  the  Insurance  Act.  The
 Report  of  the  Government  Directors  on
 the  alleged  malpractices  was  received
 and  examined  in  consultation  with  the
 Ministry  of  Law.  On  the  advice  of  the
 Ministry  of  Law  it  has  been  decided
 not  to  take  any  further  action.

 .
 Medical  Students  from  Manipur
 757.  Shri  Rishang  Keishing:  Will

 the  Minister  of  Health  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  seats  reserved  by
 the  Government  of  India  in  different
 medical  colleges  in  the  country  for
 students  from  Mainpur  in  1962-63;
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 (b)  whether  it  is  a  fact  that  in  many
 of  the  colleges  admission  to  students
 from  Manipur  was  refused;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (0)  what  arrangement  has  been  or
 will  be  made  in  future  to  admit  them
 in  the  colleges?

 The  Minister  og  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  No  seats  have  been
 reserved  exclusively  for  students  from
 Manipur  in  the  different  medical  col-
 leges.  They  are  included  in  seats
 reserved  in  certain  colleges  for  stu-
 dents  from  the  Union  Territorics.

 (b)  Yes.

 (c)  In  the  case  of  Assam  Medical
 College,  Dibrugrah,  one  of  the  two
 candidates  from  Manipur  was  refused
 admission  to  the  first  MBBS  course  on
 the  ground  that  the  College  Authori-
 ties  had  admitted  three  candidates
 nominated  directly  by  the  Government
 of  Naga-Land.  Subsequently  the
 Government  of  Assam  permitted  him
 to  join  the  Pre-medical  course.  In  the
 Kasturba  Medical  College,  Manipal,
 the  Manipur  candidates  were  admission
 on  the  ground  that  the  I.  Sc.  qualifica-
 tion  from  Gauhati  University  was  not
 recognised  by  the  Karnatak  Univer-
 sity.  The  Bankura  Sammilini  Medical
 College,  Bankura,  refused  admission  to
 Manipur  students  who  hag  not  studied
 Bengali  as  a  subject.

 (d)  The  matter  wag  taken  up  with
 the  College  authorities  concerned  and
 the  difficulties  removed  where  possible.
 The  Manipur  College  authorities  and
 the  Bankura  College  authorities  have
 agreed  to  consider  the  applications  of
 Manipur  candidates  for  1963-64.

 Drinking  Water  to  Lunkaransar

 158.  Shri  Karni  Singhji:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  estimate  prepared
 for  the  lift  Channel  to  supply  drink-
 ing  water  to  Lunkaransar  brackish
 water  belt  area  has  since  been  examin-
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 ed  and  scrutinised  by  technical  experts
 in  the  Centra]  Water  and  Power  Com-
 mission;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Health  (Dr.  Sushila
 Nayar):  (a)  Yes.

 (b)  The  estimate  prepared  for  the
 lift  Channel  to  supply  drinking  water
 to  Lunkaransar  brackish  water  belt
 area  forms  a  part  of  the  revised  over-
 all  estimate  of  the  Rajasthan  Cxnal
 Project.  The  relevant  part  of  the  Pro-
 ject  provides  for  a  lift  Irrigation  Chan-
 nal  of  1,000  Cusecs  capacity,  of  which
 about  00  Cusecs  could  be  made  avai-
 lable  for  drinking  water  purposes  and
 other  non-irrigation  uses.

 बम्बई  का  सोमाली  विभाग

 श्री  प्रकाशित  शास्त्री  :
 ७५९.

 गश  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  बम्बई  के  सीमा  शुल्क  विभाग  दरा
 १६६०  में  कितने  एजेंटों  की  एजेंसियां  रह

 की  गई  थीं  ;  और

 (@)  उपरोक्त  मामलों  में  बम्बई  के
 सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  और  मामलों  के  निर्णय  में  यदि  कोई
 विलम्ब  हुआ  हो  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  मन्त्री  (श्री  मोरारजी  देसाई)  :

 (क)  बम्बई  सीमाशुल्क  अधिकारियों

 (कर टम्स  अथारिटीज)  ने  १६६०  में  करना

 हाउस  के  ५१  एजेंटों  के  लाइसेंस  रह  कर  दिये
 या  नये  सिरे  से  जारी  नहीं  किये  ।

 कस्टम  हाउस  के  एजेन्टों  को  लाइसेंस
 देने  के  लिये,  १६६०  में  बनाये  गये  नियम
 १५  जलाई  १६६०  से  लागू  हुए  ।  इन  नियमों
 के  अनुसार  जारी  किया  गया,  कस्टम  हाउस
 के  कसी  भी  एजेण्ट  का  लाइसेंस  १६६०  में
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 ve  नहीं  किया  गया  ।  कस्टम  हाउस  के  एजेंटों
 से  संबंध  रखने  वाले  इन  नियमों  के  जारी  होने
 से  पहले  एजेण्टों  की  ये  चार  श्रेणियां  थीं  :-
 निकासी  एजेन्ट  (क्लियरिंग  एजेण्ट  ),  दलाल,

 शुक हम  भर  सामान-निकासी  एजेण्ट  (बैगेज
 क्लीयरिंग  एजेण्ट)  ।  १६६०  में  इन  एजेण्टों
 के  लाइसेंसों  के  रह  किये  जाने  या  नये  सिरे  से
 जारी  श्ष्क्ये  जाने  का विवरण  नीचे  दिया
 बया  है  —

 (१)  ७  लाइसेंस  इसलिए  रद  किये  गये
 कि  या  तो  लाइसेंसदारों  की  मृत्य  हो  चुकी  थी
 या  उन्होंने  अपने  लाइसेंस  रह  करने  के  लिये
 जमा  कर  दिये  थे  ।

 (२)  दो  मामलों  में,  लाइसेंसों  को  २१
 मार्च  १६६०  से  आगे  नये  सिरे  से  जारी  करने
 से  इसलिए  इन्कार  कर  दिया  गया  कि  लाइसेंस-
 दारों  का  व्यवहार  अच्छा  नहीं  था  ।

 (३)  ४  लाइसेंसदारों  ने  नये  नियमों  के

 अनुसार  लाइसेंस  मांगे  थे,  पर  कस्टम  हाउस
 के  एजेंटों  को  लाइसेंस  देने  के  नियमों  के

 अनुसार  बनायी  गयी  समिति  ने  उन्हें  लाइसेंस
 दिये  जाने  के  काबिल  नहीं  समझा  ।

 (४)  ३८  लाइसेंस  अपने  आप  रह  हो
 गये,  क्योंकि  लाइसेंस दारों  ने,  कस्टम  हाउस
 एजेंटों  को  लाइसेंस  देने  के लिए  १६६०  में
 बताये  गये  नियमों  के  अनुसार,  लाइसेंस  के  लिये
 प्रियता-पत्र  नहीं  भेजे,  जो  बम्बई  के  कस्टम

 हाउस  की  ४  जून  १६६०  की  सार्वजनिक

 सूचना  संख्या  ८१  के  अनुसार  ग्रावश्यक  था  |
 बाद  में,  लाइसेंस  के  लिए  इन  में  से  एक  का
 प्रियंका-पत्र  आया  और  उसे  लाइसेंस  देना

 मंजूर  कर  लिया  गया  I

 (ख)  इन  मामलों  को  निबटाने  में  देरी

 नहीं  हुई  ।

 Bandel  Power  Station
 160.  Shri  P,  C.  BorOoah:  Wil]  the

 Minister  of  Irrigation  and  Pewer  be
 pleased  to  state  the  up-to-date  pro-
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 gress  of  work  towards  the  installation
 of  the  U.S.  financed  four  boilers  for
 Bandel  Power  Station  in  West  Bengal?

 The  Minister  ०0  State  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  Foundation  work  and
 other  Civil  Engineering  works  such  as,
 construction  of  roads,  buildings  rail-
 way  track,  staff  colony  and  concret-
 ing  of  discharge  tunne]  etc.  are  in  pro-
 gress.

 The  Generating  Plant  and  Equip-
 ment  have  been  ordered.  Structural
 material  has  started  reaching  the  gite
 and  boiler  parts  have  been  shipped
 from  United  States  of  America.

 wa  चिकित्सालय

 ७६१.  श्री  रवा  कोटा  :  क्‍या  स्वास्थ्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  समस्त
 राज्यों  में  दन्त  चिकित्सालय  खोलने  के  लिये
 योजना  बनाने  का  विचार  कर  रही
 है;

 (@)  यदि  ही,  तो  इस  योजना  पर  कितना
 व्यय  होगा  ;  शौर

 (ग)  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यक्रम  तैयार
 किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  मन्त्री  (डा०  सुशीला  नायर)  :

 (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  ग्रोवर  (ग),  थे प्रदन  नहीं
 उठते1

 Ajoy  Valley  Dvelopmert  Scheme

 762.  Shri  Dinen  Bhatacharya:  Wil
 the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  any
 proposal  under  consideration  for  the
 multi-purpose  development  of  the  Ajoy
 Valley  in  West  Bengal;
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 (७)  ig  so,  the  main  details  thereof;
 and

 (c)  the  estimated  cost  of  the  pro-
 posal?

 The  Minister  of  State  in  the  Minfs-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  (a)  How  best  to  utilise
 the  water  resources  of  the  Ajoy  Basin
 for  the  optimum  benefit  of  the  region
 as  a  whole  hag  been  engaging  the
 attention  of  West  Bengal]  and  Bihar
 Governments  and  the  Centre.  In  the
 absence  of  detailed  investigations,  no
 definite  plan  of  development  hag  crys-
 tallised  so  far.

 (b)  and  (०).  Do  not  arise.

 ®’  Form

 १63,  Shri  A.  K.  Gopalan:  Will  the
 Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  applications
 received  for  sanctioning  ‘P’  Form  for
 going  abroad  since  the  declaration  of
 Emergency;

 (b)  the  number  of  those  sanctioned;

 (c)  the  number  of  those  rejected;
 and

 (9)  the  number  of  those  pending?

 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Morarji  Desai):  Figures  are  available
 for  the  period  from  the  Ist  November,
 962  to  the  3lst  January  1963,  and
 are  as  follows:—

 (a)  5,2I6  applications  were  re-
 ceived  during  the  period.

 (b)  3,3l7  applicationg  were  ap-
 proved  during  the  period.

 (c)  49  applications  were  rejected
 during  the  period.

 (d)  750  applications  were  pen-
 ding  on  31.1.63

 Drugs  Technical  Advisory  Board

 164,  Shri  R.  S.  Pandey:  Will  the
 Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  repre-
 sentatives  of  the  Federation  of  Che-
 mists  and  Druggists  have  demanded
 that  the  representatives  of  the  Federa-
 tion  should  be  taken  in  the  Drugs
 Technical  Advisory  Board;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  have
 considered  their  request  and  with
 what  results?

 The  Minister  og  Health  (Dr,  Sushila
 Nayar):  (a)  and  (b).  Such  8  repre-
 sentation  was  made  in  the  Fifth  Drugs
 Conference  held  at  Lucknow  on  the
 5th  November,  1959;  it  was  pointed
 out  then  that  the  Daugs  Technical
 Advisory  Board  is  a  body  concerned
 with  technical  matters  under  the
 Drugs  Act  and  not  with  trade  aspects.

 Rihand  Dam

 765.  J  Shri  Basumatari:
 Shrimati  Renuka  Barkataki:

 Will  the  Minister  of  Irrigat'on  an@
 Power  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  families  uprooted
 from  homes  and  hearths  due  to  estab-
 lishment  of  Rihand  Dam  between
 Uttar  Pradesh  and  Madhya  Pradesh;
 and

 (b)  arrangements  made  for  their
 rehabilitation?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  and  Power  (Shri
 Alagesan):  (a)  and  (b)..  The  informa-
 tion  is  being  collected  from  the  Govern-
 ments  of  Uttar  Pradesh,  and  Madhya
 Pradesh  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House  as  soon  33  received.

 Malaria  Institute,  New  Delhi

 766  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Will
 the  Minister  of  Health  be  pleased  te
 state:
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 (a)  whether  there  has  been  =  an
 expansion  of  the  administrative  staff
 of  the  Malaria  Institute,  New  Delhi
 since  the  Proclamation  of  Emergency;

 (b)  a  so  its  details  and  the  reasons
 therefor;

 (c)  whether  there  has  been  a  cor-
 responding,  or  any,  expansion  of  the
 technical  staff  of  the  Institute;  and

 (d)  if  so,  when?

 The  Minister  of  Health  (Dr,  Sushila
 Nayar):  (a)  and  (b).  No  adminis-
 trative  staff  has  been  appointed  at  the
 Central  Institute  for  Communicable
 Diseases  (pfeviously  known  as  the
 Malaria  Institute  of  India)  since  the
 Proclamation  of  Emergency.  Seven
 Upper  Division  Clarks  were,  however,
 appointed  a  few  days  before  the  Pro-
 clamation.  The  posts  were  filled
 Partly  for  meeting  the  existing  shro-
 tage  and  partly  to  cope  with  the  addi-
 tional  work  resulting  from  Govern-
 meets’  decision  to  expand  the  activi-
 ties  of  the  Institute  by  converting  it
 into  Central  Institute  for  Communic-
 able  Diseases.

 A  post  of  Lower  Selection  Grade
 Monitor  wag  also  filleg  in  connection
 with  the  proposed  installation  of  new
 telephone  exchanges  in  the  Institute.

 (c)  and  (d).  As  a  measure  of  eco-
 nomy  in  the  present  National  Emer-
 Bency  it  was  decided  not  to  fill  all
 the  posts  sanctioneg  in  connection  with
 the  scheme  for  conversion  of  the
 Malaria  Institute  cf  India  into  the
 Central  Institute  for  Communitcable
 Diseases.  The  question  of  utilising  the
 existing  officers  in  the  Directorate
 ‘General  of  Health  Services  in  an  ez-
 officio  capacity  in  the  various  Divi-
 sions  to  be  established  in  the  Central
 Institute  for  Communicable  Diseases
 is  receiving  attention.  Only  the:  mini-
 mum  number  of  posts  a‘so'u'ely
 necessary  will  be  filled  as  and  when
 required.
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 12  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE
 Bupcet  ESTIMATES  OF  DAMODAR  VALLEY

 CoRPORATION

 The  Minister  of  Irrigation  and
 Power  (Hafiz  Mohammad  Ibrahim):
 Sir,  I  beg  to  lay  on  the  Table  a  copy
 of  the  Budget  Estimates  of  the  Damo-
 dar  Valley  Corporation  for  the  year
 1963-64.  under  sub-section  (3)  of  8९९५
 44  of  the  Damodar  Valley  Corpora-
 tion  Act,  1948.  [Placed  in  Library,
 see  No.  LT-944/63.]

 ANNUAL  REPORT  OF  DamMopAR  VALLEY
 CORPORATION

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Irrigation  ang  Power  (Shri
 Alagesan):  Sir,  I  beg  to  lay  on  the
 Tabte  a  copy  of  Annual  Report  of
 the  Damodar  Valley  Cosporation  and
 Audit  Report  for  the  year  96l-62
 under  sub-section  (5)  of  section  45  of
 the  Damodar  Valley  Corporation  Act,
 1948.  [Placed  in  Library,  see  No,  LT-
 959  183.)
 NoTIFICATION  UNDER  DEFENCE  OF  INDIA

 Act
 The  Minister  of  Finance  (Shri

 Morarji  Desai):  On  behalf  of  my  col-
 league,  I  beg  to  lay  on  the  Table  a
 copy  of  the  Defence  of  India
 (Fourth  Amendment)  Rules,  963
 published  in  Notification  No,  G.S.R.
 274  dated  the  8th  February  1963,
 under  section  4l  of  the  Defence  of
 India  Act,  1962,  [Placed  in  Library
 see  No.  LT—960/63]

 12.03},  hrs.

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 Secretary:  Sir,  I  have  to  report
 the  following  message  receiveq  from
 the  Secreary  of  Rajya  Sabha: —

 “In  accordance  with  the  pro-
 visions  of  rule  97  of  the  Rules  of
 Procedure  and  Conduct  of  Busi-
 ness  in  the  Rajya  Sabha,  I  am
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 directed  to  enclose  a  copy  of  the
 Marine  Insurance  Bill,  1963,  by
 Shri  M.  P.  Bhargva,  which  has
 been  passed  by  the  Rajya  Sabha
 at  its  sitting  held  on  the  8th
 March,  1963”.

 32.033  hrs.

 MARINE  INSURANCE  BILL
 Lam  ON  THe  TABLE  Ags  PASSED  BY

 Rasya  SABHA

 Secretary;  Sir,  I  lay  on  the  Table
 of  the  House  the  Marine  Insurance
 Bill,  1963,  by  Shri  M,  P.  Bhargava,
 as  passed  by  Rajya  Sabha.

 2.04  hrs.

 GENERAL  BUDGET—GENERAL
 DISCUSSION—contd.

 Mr,  Speaker:  We  take  up  general
 discussion  of  the  Genera]  Budget  for
 1963-64.  Out  of  20  hours  allotted,  9
 hours  40  minutes  have  been  taken
 and  70  hours  20  minutes  remain.
 Shri  D.  J.  Naik  may  now  continue
 his  speech.  He  has  already  taken
 3  minutes.

 Shri  D.  J.  Naik  (Panchmahals):  Yes-
 terday,  I  was  referring  to  Shri  Yaj-
 nik’s  speech  whcrein  he  quoted  some
 figures  about  the  income  of  labourers.
 Those  figures  are  of  the  year  1955-56.
 Thereafter  much  has  been  done  for
 the  lower  strata  of  society  and  con-
 ditions  have  improved.  From

 Rs.  9,970  crores  of  national  income
 in  950-5l  when  the  First  Plan  was
 launched,  it  came  to  Rs,  4,l60  crores
 in  1961-62  and  in  the  last  two  years
 there  has  been  an  increase  of  about
 Rs.  570  crores.  The  average  income
 has  also  increasSeq  by  Rs,  66  and  even
 the  agricultural  labour’s  income  has
 increased  On  accoun$  of  the  Minimum
 Wages  Act  and  such  other  _  legisla-
 tion.

 The  condition  of  the  rural  people
 has  improved.  The  consumption  of
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 cloth  has  increased  by  6:2  yards  per
 capita.  Even  the  food  consumption also  has  increased,  and  the  increase  in
 calorific  value  is  300  calories  per
 capita.  It  means  that  the  large
 masses  of  the  people  are  consuming
 more  food  and  more  cloth,  So,  there
 is  no  meaning  in  saying  that  the
 poor  has  become  poorer.  Rather,
 the  conditions  of  the  rural  people
 have  improved  in  the  last  ten  years.
 I  do  not  mean  to  say  that  every-
 thing  is  going  on  well.  Still,the  de-
 velopment  programme  or  the  develop-
 ment  activities  have  not  percolated  to
 the  last  rung  of  our  socio-economic
 structure:  I  may  say,  unto  the  last—
 we  have  not  even  achieveq  Antyo-
 daya  or  Sarvodaya  which  is.  the
 goal  of  the  socialist  pattern  of  so-
 ciety.  So,  efforts  have  to  be  made,
 and  I  hope  within  the  next  two
 Plan  periods  we  will  be  able  to
 reach  upto  the  last.  That  is  the
 preaching  of  Gandhiji  and  we  all  of
 us  should  at  least  remember  him
 and  go  towards  the  goa]  which  he
 has  pointed  out  to  us.

 The  rural  society  which  was
 static  in  95l  is  becoming  a  little
 dynamic.  The  rural  _  society  de-
 pends  on  agricutture.  -There  is  some
 improvement  in  agriculture  and  for
 that  the  Ministry  of  Food  and  Agri-
 culture  shoulq  be  commended,  but
 the  progress  cannot  be  said  to  be
 satisfactory.  During  the  last  ten
 years,  the  increase  in  agricultural
 Production  has  been  only  by  50  per
 cent,  while  the  population  has  in-
 creased  by  25  per  cent  and  every
 year  we  have  to  feed  7  million  to  8
 million  new  mouths.  It  is  a  stu-
 pendous  task.  Therefore,  I  would
 appeal  to  the  Government  to  step  up
 agricultural  production  as  much  as
 possible.  The  target  fixeq  for  the
 third  Ptan  Periog  is  00  million  tons.
 Last  year,  in  the  explanatory  me-
 moranddum  and  million  tons.  Last
 year,  in  the  explanatory  memoran-
 dum  and  in  the  Economic  Survey
 report,  it  was  said  that  the  progress  is
 satisfactory—that  is)  we  woulq  be
 able  to  produce  80  million  tops
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 [Shri  D,  J.  Naik]
 Within  three  or  four  years  we  have
 to  make  up  the  railway  of  20  milliion
 tons.  I  would  appeal  to  the  Minis-
 try  of  Food  and  Agricultuse  to  do
 all  they  can,  through  the  State  Gov-
 renments,  the  community  develop-
 ment  blocks  and  50  on,  to  see  that
 the  additional  20  million  tons  of  food-
 grains  are  produced  by  the  end  of  the
 third  Five  Year  Plan.

 I  have  to  speak  one  or  two  words
 about  kerosene.  The  excise  duty  on
 kerosene  wil]  hit  the  poor  man.  I
 understand  that  the  hon.  Finance
 Minister  wants  to  put  a  check  on  its
 import,  but  once  the  habit  is  formed
 to  use  the  kerosene,  it  is  very  difficult
 to  check  it.  The  rural  people  have
 been  using  kerosene.

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member’s
 time  is  up.

 Shri  D.  ्.  Naik:  Two  Minutes,
 Sir,  I  would,  therefore,  appeal  to
 the  hon.  Finance  Minister,  with  all
 the  moral  force  that  I  have,  to  re-
 consider  the  excise  duty  on  kerosene.
 It  may  be  reduced,  so  that  the  poor
 people  may  have  a  little  relief,  When
 we  are  for  the  poor  people,  fr  the
 downtrodden  people,  I  feel  that  this
 relief  is  most  necessary.

 About  the  compulsory  saving
 scheme,  I  understand  that  the  agri-
 culturist  should  also  pay  this,  I  am
 working  among  them.  It  is  after  all
 a  saving  to  them  and  they  will  pay
 it.  But  those  persons  who  are  liv-
 ing  in  the  urban  areas  having  an
 income  of  Rs,  25  per  month  will
 not  be  able  to  pay  it  out  of  their
 pockets.  They  will  have  tomorrow
 something  at  a  high  rate  of  interest
 to  make  this  investment.  So,  I  sug-
 gest  that  this  limit  of  Rs.  500  may
 be  raised  to  Rs,  2,000  or  Rs,  2.400.  I
 am  making  these  two  appeals  to  the
 hon,  Finance  Minister  and  I  request
 him  to  reconsider  these  two  things.

 Shri  Hanumanthaiya  (Bangalore
 City):  Sir,  it  has  become  customary
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 to  feel  aggireveq  at  budgets.  That
 has  become  a  normal  human  chara-
 eteristic.  Wheiher  it  is  in  the
 States  or  in  the  Centre,  or  anywhere
 else  in  the  world,  budgets  do  not
 generally  produce  a  happy  atmos~-
 phere,  for  people  have  to  Pay  more
 and  pay  on  more  items  of  daily
 use,

 This  year,  the  Government  of
 India  budget  has  assumed  a  special
 significance.  In  spite  of  that  s‘gni-
 ficance,  I  felt  very  angry  against
 the  Finance  Minister  when  the  pro-
 posals  were  announced,  for  he  had
 hit  very  hard  on  my  head.  Ag  a  re-
 sult  of  his  proposals,  I  thought  I
 would  have  to  forego  my  lace  tur-
 ban  because  tace  has  come  under
 the  operation  of  the  Control  Order.
 When  I  was  asked  about  my  _  reac-
 tion  to  the  budget  proposals.  It  was
 not  my  aesthetic  sense  that  spoke,
 but  it  was  my  heart  that  spoke.  I  said, this  is  merely  a  defence  budget;  it  is
 not  a  war  budget.  The  country  to-
 day  has  been  geared  to  the  pitch  of
 fighting  a  war  with  China  not  mere-
 ly  to  recover  our  terri‘ory,  but  our
 lost  honour  at  Sela  Pass.  If  China
 attacked  us  again,  I  will  not  merely
 lose  my  turban,  but  even  my  head.

 When  I  compare  the  consequen-
 wes  of  another  Chinese  attack,  the
 possibility  of  my  losing  the  lace  of
 my  turban  looks  very  insignificant.
 The  proposa]  that  we  have  to  spend
 of  the  order  of  about  Rs,  800  crores
 and  odd  in  my  op'nion  is  too  insuffi-
 cient  for  the  purpose  we  have  in
 mind.  Today  I  read  in  a_  paper,
 which  I  have  passed  on  to  the  hon.
 Finance  Minister,  that  Russia  has
 supplies  secretly  000  missiles  te
 China.  It  is  saiq  that  these  missiles
 are  ground  to  87  missiles,  the  kind
 of  missiles  that  were  supplied  to
 Cuba  It  is  described  therein  that
 the  espionage  system  of  USA  photo-
 graphed  the  site  where  those  missiles
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 are  located.  I  am  very  giad  a  man
 of  the  standing  and  calibre  of  Shri
 T.  T.  Krishnamachari  is  going  to
 America  in  connection  with  the  def-
 ence  equipments.  I  am  told  that  all
 these  factors  will  be  borne  in  mind
 to  see  that  India  gets  military  aid
 and  assistance  of  a  dimension  that
 will  be  able  to  ensure  our  victory
 against  the  Chinese.

 Sir,  very  often  we  Congressmen
 are  accustomeg  to  the  phraseology
 of  “fighting  to  the  last  ditch”  and
 “fighting  to  a  last  men”  ‘The  very
 psychological]  approach,  to  me,  looks
 defeatist.

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):
 May  I  ask  from  what  paper  he  read?

 Shri  Hanumanthaiya:  Tribune”

 Sir,  the  very  approach  shoulq  be
 one  of  confidence  ang  hope  of  our
 victory  and  not  fighting  to  the  last
 ditch  or  fighting  to  the  last  man.
 Whoever  makes_  speeches  of  that
 kind  or  issues  circulars  of  that
 character  wil]  not  be  envisaging  a@
 prospect  of  victory  for  India:  But
 to  a  shrewd  mind,  especially  out-
 siders,  it  looks  as  though  we  have
 lost  all  hopes  of  victory  and  the  only
 thing  we  are  particular  about  now
 is  to  fight  to  the  last  man  or  fight  to
 the  last  ditch.  India  is  capable  of
 victory.  International  circumstan~
 ces,  if  properly  judged,  show  that
 China  has  more  enemies  than  India
 and  India  has  more  friends  than
 China.  Our  foreign  policy  must  be
 60  aligned  or  changed  or  modified  so
 as  to  get  the  co-operative  effort  of
 all  nations  which  think  alike  on  this
 matter,  to  recover,  as  I  said  in  the
 beginning,  our  honour,  our  territory
 end  to  contain  China  within  its
 boundary  for  all  time  to  come.

 The  Finance  Minister  has  been
 saying  that  if  alternative  sources  of
 revenue  are  shown  to  him  he  is  pre-
 pared  to  consider  them.  I.  have
 argued  with  many  a  man  who  feels
 agerieved  With  the  taxation  propo-
 wals.  They  also  feel  that  money  has
 to  be  paid  to  Government  for  de-
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 fending  the  country;  it  is  only  in  the
 manner  of  collection  that  they  pick
 a  hole  here  or  there.

 Sir,  I  am  going  to  make  a_  few
 suggestion.  It  is  possible  to  curtail
 the  expenditure  of  the  Gevernment
 of  India  on  non-defence  items.  I
 am  very  happy  to  see  ihat  the  Min-
 ister  of  Health  is  here  because  I  am
 going  to  make  3  suggestion  which
 affects  her  department.  I  have  read
 many  authors,  western  and  eastern,
 who  have  written  on  China,  They
 are  very  much  impressed,  and  they
 almost  think  that  it  is  an  element  of
 great  fear  that  China  a  popu'a  inn  of
 about  700  millions.  Very  grea:  th  nkers
 and  historians  have  written  at  Jength
 that  this  factor—the  population  of
 China—is  its  biggest  asset,  its  b'g-
 gest  defence  potential,  its  biggest
 war  weapon.  Our  Pr'me  Min  ster
 has  also  repeatedly  made  it  clear
 that  the  Chinese  do  not  care  for
 human  lives,  wave  after  wave  of
 them  come  to  the  front  in  spite  of
 being  killed  either  by  Indian  bul-
 lets  or  by  American  bullets  in  Korea
 or  South  Vietnam.  It  is  so.  This
 must  make  us  think.  The  rou'ine
 way  of  dealing  with  matters  wll
 not  answer  the  purpose  on  hand
 Therefore,  I  want  to  say  that  the
 very  asset  which  is  tookeg  upon  w'th
 such  respect  by  other  countries  cught
 to  be  our  asset  also.  We  are  now
 450  million.  Let  us  not  try  to  con-
 trol  the  growth  of  population.  The
 population  of  India  must  grow.  If
 the  population  of  China  is  an  asset

 so  far  as  its  war  pentential  is  concerne
 ed,  the  population  of  Ind‘a  must  be
 the  answer  to  it.  The  world  wl)  be
 better  impressed  by  the  efforts  of
 India  if  it  allows  its  population  ta
 grow  to  the  fullest  extent.  The
 Government  of  India  have  declared
 in  their  potitical  speeches,  as  wel]  as
 in  the  speeches  made  on  the  firor  of
 the  House,  that  the  Chinese  men7n-
 ce  has  come  to  stay.  If  it  is  areally
 80,  if  it  is  really  meant  to  be  so.  TI
 ask  them  to  look  at  this  prob’em
 from  the  point  of  view  of  population
 @nd  consequent  recruitment  to  the
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 army.  We  are  now  in  the  III  plan
 spending  Rs.  27  crores  for  family
 planning.  I  learn  from  the  Minister
 that  another  Rs.  25  crores  are  con-
 templated  to  be  spent  during  the
 period  of  the  Third  Plan  for  this
 purpose.  ‘I  would  suggest  that  these
 Rs.  25  crores,  without  wasting  one
 rupee  otherwise,  be  handed  over  to
 the  Defence  Minister  for  acquiring
 defence  potential,  armaments  and  so
 on.  It  may  be  missiles,  bombers  or
 any  other  weapon  that  the  defence
 authorities  may  think  of.  If  this
 one  suggestion  is  implemented,  we
 will  not  only  have  increased  our
 armament  potential  but  would  have
 taken  away  the  control  on  popula-
 tion  growth.  This  idea  may  look  very
 strange,  very  odd

 The  Minister  of  Heaith  (Dr.
 Sushilg  Nayar):  It  is  more  than
 strange.

 Shri  Hanumanthaiya:....but  people
 who  have  felt  these  suggestions  to
 be  strange  have  tolerategq  the  debate
 of  the  Sela  Pass.  Unless  our  method
 of  warfare  is  changed,  our  method
 of  training  is  changed,  we  will  not
 be  able  to  meet  the  Chinese  on  their
 own  ground.  We  will  not  be  able  to
 meet  the  Chinese  on  their  own
 ground  unless  our  population  grows
 equal  to  their  own.  It  may  be  that
 what  I  say  may  sometimes  look  very
 unconvincing,  but  when  the  time
 comes  everyone  will  be  forced  to  adopt
 that  method,

 Mr.  Speaker:  Pioneers  always  ex-
 perience  such  difficulties,

 Shri  Hanumanthaiya:  Thank  you
 very  much,  Sir.  In  fact,  if  I  were  to
 Temaind  the  House,  many  important
 Suggestions  that  I  made  four  years
 ago  in  regard  to  China  are  now  being
 implemented,  though  they  laughed  at
 me  then.  I  will  have  another  plat-
 form  for  that  purpose.

 The  second  item  in  the  budget  that
 could  be  pruned  is  the  community
 Project  scheme,  I.  am  not  advocating
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 its  complete  abolition.  There  are
 very  many  items  in  it  which  are  in
 the  nature  of  propaganda.  Many
 people  employed  in  the  scheme  are
 expected  to  go  and  preach  sermons  to
 the  villagers  about  how  to  be  clean,
 how  to  do  this  and  that.  At  least  for
 the  time  being,  so  long  as  the  emer-
 gency  lasts,  the  amount  that  is  being
 spent  on  propaganda  may  be  diverted
 for  war  purposes,  That,  I  am_  sure,
 will  be  able  to  contribute  not  less
 than  Rs,  0  crores  to  20  crores  to  the
 defence  expenditure.

 I  have  other  suggestions  to  make
 which  I  propose  to  make  as  and  when
 the  Demands  come  up  _  before  t  he
 House  for  consideration,  for  the  time
 now  is  too  short  for  me  to  explain
 all  the  suggestions  that  I  have  been
 thinking  over  for  the  last  several
 days  in  my  mind,

 The  news  item  regarding  a  thousand
 m‘ssiles  being  supplied  by  Russia  to
 China  has  made  me  very  apprehen-
 sive,  It  will  make  apprehensive  any-
 one  who  reads  it  and  bestows  a  little
 thought  over  it.,  Russia  says  that  it
 is  also  helping  India.  As  against  four
 MiG  planes  that  have  been  supplied
 to  us,  a  thousand  missiles  have  been
 supplied  to  China.  I  do  not  blame
 Russia.  Mr.  Khrushciiev,  its  leader,
 has  maie  it  clear  repeatedly  in  dozcns
 of  speeches  that  he  treats  China  as
 the  brother  and  India  as  the  friend  and
 he  has  done  accordingly  by  supplying
 missiles  to  China  and  MIGs  to  India.

 I  am  told,  Sir,  that  imitation  is  the
 sincerest  form  of  admiration.  I  there-
 fore,  request  the  Government  of
 India  to  imitate  by  way  of  showing
 great  admiration  to  Mr.  Khrushchev
 and  USSR.  Let  us  also  say  that
 Russia  is  our  friend  and  the  demo-
 cracies  are  our  brothers,  It  is  these
 democracies  that  came  to  our  aid
 when  we  were  in  great  difficulties.
 They  are  promising  unstinted  help  and
 co-operation  even  today  to  see  that
 India  remains  free  and  democratic.  I
 feel  very  happy  to  see  that  the  Sec-
 retary  of  State,  Mr.  Dean  Rusk,  is
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 paying  a  visit  to  India.  It  is  a  visit
 which,  I  am  sure,  will  have  far-
 reaching  consequences  and  results  for
 the  preservation  of  freedom  through-
 out  the  world.  If  India  is  lost,  ulti-
 mately  freedom  and  democracy  are
 lost  to  the  world.

 I  will  touch  upon  one  more  topic
 and  close  my  speech.  That  relates
 to  my  constituency.  The  hon.  Finance
 Minister  and  several  other  Cabinet
 Ministers  have  paid  visits  to  Banga-
 lore.  In  Bangalore  the  water  supply
 problem  has  become  very  acute.  We
 were  a  population  about  a  quarter
 of  a  century  ago  of  about  3  lakhs  of
 people;  we  have  now  hecome  more
 than  5  lakhs  of  people  in  Bangalore.
 The  water  supply  sytem  that  was
 meant  for  three  to  five  lakhs  of  people
 is  supplying  water  to  5  lakhs  and
 more,  We  have  made  repeated  re-
 presentations  to  the  Ministry  concern-
 ed  and  to  the  hon.  Finance  Minister  to
 help  us  to  have  a_  proportionately
 bigger  water  supply  system  for  Ban-
 galore.  We  have  devised  a  scheme
 called  the  Cauvery  Scheme.  We  have
 to  gct  water  from  the  Cauvery  River.
 As  Madras  Citv  is  trying  to  get  water
 from  the  Godavari  or  the  Krishna
 river  for  the  purpos>  of  its  drinking
 water  supply,  w>  have  also  been
 thinking  in  terms  of  getting  water
 from  the  Cauverv.  These  two  cities
 are  very  big  cities.  They  are  grow-
 ing  cities.  Mavbe.  by  the  time  we
 reach  the  stage  of  the  next  census
 Bangalore  wil!  have  a  population  of
 25  to  30  lakhs  because  verv  manv  in-
 dustries  are  coming  up  there.  More
 industries  of  the  Central  Government
 are  situated  there  than  of  the  private
 sector  or  of  the  Mysore  Government;
 maybe,  in  number  these  are  greater
 but  in  size,  investment  and  employ+
 ment  the  Central  and  Defence  indus-
 tries  that  are  located  in  Bangalore
 are  very  big  and  they  contribute  to
 the  population  of  the  city  a  great  deal.
 I  would  ,  therefore,  appeal  to  the
 hon.  Finance  Minister  to  facilitate  the
 scheme  of  getting  water  from  the
 Cauvery  River  as  soon  as  possible  so
 that  the  industrial  growth  of  Banga-
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 Yore  City  may  go  on  uninterruptedly
 and  our  Central  enterprises  may  also
 be  assured  of  an  adequate  water
 supply  and  consequent  growth  of  those
 enterprises.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  (Bhagal-
 pur):  Mr.  Speaker,  both  defence  and
 development  requirements  have  ne-
 cessarily  an  element  of  uncertainty.
 But,  it  must  be  in  conformity  with  our
 resolve  to  make  the  maximum  efforts
 for  it.  Therefore,  when  the  Finance
 Minister  introduced  his  budget,  he  said
 that  the  paramount  and  supreme  con-
 sideration  in  framing  the  budget  is  the
 need  of  the  hour  to  build  up  the
 defence  potentiality  of  the  nation.  We
 wholeheartedly  support  this  consi-
 deration  of  the  Finance  Minister.

 2.3]  hrs,
 [Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair]

 These  budget  proposals  are  ६  mea-
 sure  of  challenge  for  the  nation  which
 has  ben  called  upon  to  meet  the
 constant  Chinese  threat,  and  there-
 fore,  displaying  rare  political  courage,
 the  Finance  Minister  said  that  it  is  a
 painful  and  unpleasant  task  to  intro-
 duce  such  tax  proposals.  Along  with
 this,  the  second  important  thing  for
 us  to  consider  is  that  our  develpo-
 ment  plants  must  go  faster  and  faster
 So  that  they  may  not  stop.  There-
 fore,  with  these  twin  objects  in  view,
 defence  and  development,  along  with
 the  resurgence  of  inflationary  pres-
 sure,  we  have  to  scrutinise  the  budget
 and  fing  out  how  far  these  tax  pro-
 posals  are  worth  comment.

 I  feel  that  nobody  in  this  country
 will  disputes  our  defence  demands
 which  have  been  tuned  to  the  maxi-
 mum  height  of  Rs.  867  crores.  If  we
 agree,  as  we  have  seen  all  of  us  agree
 on  that,  then,  the  only  aspect  to  be
 seen  is  how  far  the  Finance  Minister
 is  justified  in  asking  the  supporting
 hand  of  this  House  for  nion-defence
 expenditure  If  we  see  both  the  de-
 fence  and  non-defence  expenditure,
 we  have  no  doubt  in  our  mind  that
 we  have  to  support  the  Budget.



 3679  General

 [Shri  Bhagwat  Jha  Azad]
 Because,  we  have  all  of  us  always  held
 that  defence  and  development  go  to-
 gether  and  they  cannot  be  separated.
 Therefore,  in  defence  as  well  as  in
 development,  we  have  to  spend  a6
 much  as  we  can.  Once  we  agree  to
 this,  we  have  no  alternative  but  to
 come  to  one  conclusion  and  that  con-
 clusion  is  that  we  have  to  find  the
 Tesources.

 In  finding  out  the  resources,  the
 Finance  Minister  has  adopted  the
 right  princip’e  and  that  princ:ple  is
 that,  if  you  earn  more,  you  must  pay
 more  in  the  form  of  taxes  or  in  the
 form  of  deposit.  It  is  a  very  sound
 principle  to  which  we  must  agree.  A-
 part  from  that,  it  is  said  that  he  has
 tried  to  touch  at  the  lowest  level,  that
 js,  one  has  to  deposit  3  per  cent—
 even  those  who  have  got  Rs.  1,500,  as
 annual  income  or  Rs.  25  per  month.
 It  is  true,  nvbody  can  deny  and  even
 he  has  said  so,  that  it  will  be  a  bur-
 den.  The  burden  has  to  be  borne
 because  the  greater  is  our  responsibi-
 lity  to  defend  our  freedom  and  if  free-
 dom  demands  sacrifice  of  cheerfulness,
 the  other  things  will  necessarily  fol-
 low.  Therefore,  I  think  that  if  those
 getting  between  Rs.  1,500  and  3,600
 have  been  called  upon  to  pay  4  per
 cent  as  taxes  or  deposit,  that  is,  ab-
 solutely  justified.  In  this  budget,  I
 think  the  Finance  Minister  has  raised
 Rs  700  crores  as  additional  reveue  of
 which  Rs.  500  will  go  for  defence.
 Therefore,  when  we  see  this  budget,
 we  feel  that  the  Finance  Minister  has
 tried  to  make  everybody  in  this  coun-
 trv  feel  that  his  freedom  is  in  jeopardy
 end  he  has  to  contribute  even  at  the
 enst  of  his  cheerfulness,  but  bravely
 to  defend  the  freedom.  This  budget
 $s  2  challenge  to  a’l  countrvmen  to
 feo]  that  he  has  to  contribute  some-
 thing  even  at  the  cost  of  privation
 49  defend  his  honour  and  integrity.
 In  this  budget.  we  see,  if  vou  go  above
 Rs.  l  lakh  or  2  lakhs  or  3  lakhs  and
 so  on  the  contribution  in  taxation  or
 in  other  forms  varies  between  4  and
 i@  per  cent.  Therefore,  the  principle
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 that  as  you  earn  more  you  must  pay
 more  has  been  very  rightly  adopted.

 I  would  ask  the  House  to  stretch
 its  memory  to  the  past  decade  or
 fifteen  years.  What  was  the  situae
 tion?  The  excise  duties  were  gra-
 dually  being  increased.  The  country
 was  growing  economically  stronger
 during  the  Frst  ang  Second  Pans.  In-
 dustrialisation  was  going  apace.  In-
 dustrial  output  was  increaseq  by  one
 hundred  per  cent.  And  in  order  to
 allow  all  the  private  industries  and
 firms  to  have  their  full  growth,  con-
 cessions  after  concessions  were  being
 given  to  them.  Some  of  us  on  the
 Congress  Benches  were  strong  critics
 of  Government  that  while  on  the  one
 hand,  Government  were  increasing  the
 excise  duties  gradually,  on  the  other
 hand,  they  were  giving  concessions
 after  concessions  to  the  private  indus-
 tries  and  firms.

 Now,  we  feel  that  the  time  has
 come  when  there  should  be  a  stop  to
 all  those  concessions  that  the  society
 and  the  Government  hag  assured  the
 private  industries  and  firms  of,  and  a
 situation  has  come  now’  when  the
 Finance  Minister  has  to  call  upon  them
 also  to  pay.

 But,  suprisingly  enough,  it  is  being
 said  all  round  that  the  super-profits
 tax  will  stagnate  industrial  growth
 And  who  are  those  persons?  They  are
 those  who  control  the  monopoly  press,
 and  who  are  really  the  super-profits
 tax-wallahs.  They  are  those  who  are
 everywhere  in  the  Chambers  of  Com-
 merce;  they  are  those  who  are  mill-
 owners  and  mi'lionaries.  This  chorus
 has  been  raised  by  all  those  friends,
 and  they  have  even  gone  to  the  extent
 of  imputing  motives  to  the  Finance
 Minister  in  saying  that  ‘Morarjibhal
 has  gone  to  the  same  extent  as  he  has
 been  asked  by  China  to  do’.  And
 surprisingly  enough  not  only  this  has
 been  said  but  many  other  thinks  also
 been  said  such  as  that  ‘Pernicious  pri-
 neiples  have  been  introduced  inte  this
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 budget’.  This  is  capable  of  a  great  deal
 of  harm  870  mischief’,  ‘It  is  a  fraud  on
 socialism’,  ‘It  is  clearly  an  anti-socia-
 list  budget’,  ‘It  is  a  privation  budget’
 and  so  on.  These  are  the  attributes
 that  our  Finance  Minister  has  got  from
 those  friends  who  are  so  ungrateful
 छह  to  forget  that  in  the  past  decade
 or  fifteen  years,  this  country  and  this
 Government  and  this  society,  even  at
 the  cost  of  bearing  the  excise  duty
 ‘and  other  duties  as  their  burden  had
 given  them  sufficient  chance  to  grow
 @nd  grow  as  much  as  they  could.
 These  friends  are  raising  a  chorus  now
 that  the  super-profits  tax  should  not
 be  there.

 I  am  sure  that,  as  the  Finance
 Minister  has  saiq  on  many  occasions,
 this  super-profits  tax  is  not  going
 to  stagnate  the  economy.  I  am
 sure  that  it  is  not  going  to  desist  in-
 vestment  from  coming.  I  am  sure
 the  Finance  Minister  will  find  out
 Ways  and  see  that  investment  comes  in
 in  spite  of  all  this.

 I  would,  therefore,  congratulate  the
 Finance  Minister  on  what  he  has  done.
 It  is  a  very  difficult  task  that  he  has
 been  faced  with,  as  everyone  has  said.
 Even  the  Opposition  Members  have
 not  refuted  the  arguments  that  he  has
 advanced  that  the  time  has  now  come
 to  raise  additional  resources  for  de-
 fence,  that  the  time  has  come  now
 when  we  must  find  out  extra  re-
 sources  for  the  development  of  the
 economy.  If  that  is  agreed,  then  with
 regard  to  the  finding  out  of  the  re-
 sources  we  may  differ.  In  view  of
 that  difference  some  of  them  have
 suggested  certain  other  avenues  for
 additional  resources.  I  also  may  add
 something  to  them.  But  the  fact  re-
 mains  that  in  this  hour  of  great  diffi-
 culty,  he  has  had  to  cast  hig  net  very
 wide.

 In  spite  of  suggesting  some  other
 measures,  some  of  those  ‘bril-
 liants’  of  this  country  have  suggested
 to  the  Finance  Minister  to  impose  salt
 tax,  and  also  asked  the  Planning
 Commission  to  scrap  the  Plan.  Those
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 ‘brilliants’  who  are  in  a  minority  im
 this  country  have  got  no  support  either
 of  economies  or  of  logic  or  of  any-
 thing  else.  I  may  assure  the  Finance
 Minister  and  this  House,  as  I  have
 been  doing,  that  the  ‘non-brilliants’
 of  this  country  who  constitute  the
 majority  ang  who  are  not  the  super
 profits  tax-wallahs,  and  who  have  no
 place  with  them  and  who  have  no
 other  avenues  before  them,  are  with
 him,  and  they  will  cheerfully  bear  the
 burden  of  these  taxes  though  they
 know  that  they  will  have  great  diffi-
 culty  in  adjusting  their  budget.  There-
 fore,  he  should  not  succumb  to  the
 pressures  which  are  being  exercised
 from  all  corners  even  in  this  House  on
 the  ground  that  the  super-profits  tax
 will  go  a  great  deal  to  stagnate  eco-
 nomic  growth.  Of  course.  Shri  Karni
 Singhji  and  Shri  D.  D.  Puri  have  sup-
 ported  the  super-profits  tax  and  they
 have  said  that  the  super-profits  tax
 should  be  there.  Of  course,  those
 friends  to  whom  I  have  referred  al-
 ready  may  say  to  them  Thou  too,
 Brutus’.  In  spite  of  that,  I  am  sure
 that  we  are  all  in  agreement  in  this
 House  that  it  should  be  imposed.

 It  is  said  that  he  has  underestimated
 it.  It  may  be  Rs.  25  crores,  it  may  be
 Rs.  60  crores,  it  may  be  Rs.  00  crores.
 But  it  should  be  there.  In  this  res-
 pect,  there  should  not  be  any  con-
 cession,  If  concession  or  relief  is
 given,  it  should  be  to  those  people
 who  are  feeling  the  greatest  pinch,  to
 those  persons  who  have  been  asked
 by  the  Finance  Minister  to  bear  the
 tax  which  they  can  bear  only  with
 the  greatest  difficulty.

 I  feel  that  the  taxation  proposals
 that  have  been  put  forward  should  be
 supported.  But  I  would  make  some
 suggestions  in  regard  to  some  of  them.
 These  shoulg  be  looked  into.  One  is
 about  the  duty  on  kerosene  oil.  I
 feel  that  the  duty  on  kerosene  oil  will
 lead  to  this  that  many  of  the  lights
 in  the  small  huts  in  our  country  wil}
 be  extinguished  and  we  would  be  in-
 viting  darkness  there.  Still  I  am  of
 opinion  that  we  should  sacrifice  light
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 for  freedom.  We  shall  bear  it.  But
 if  he  can  find  out  ways  and  means  to
 give  a  remission  on  this  score,  that  is
 preferable,

 The  second  point  about  which  I  was
 considering  this  morning  I  should  ask
 the  Finance  Minister  to  examine  is
 about  the  compulsory  deposit  scheme.
 He  should  try  to  find  out  what  is  an
 economic  holding  and  if  possible  give
 some  exemption.  This  was  a  point
 agitating  my  mind.  But  there  is  this
 consideration  also.  If  at  any  point,
 an  exemption  limit  is  put,  he  will
 have  very  little  amount  from  this
 source.  In  this  vast  country,  the  poor
 People  are  in  a  majority  and  if  he
 gives  an  exemption  limit,  he  will  have
 to  forego  it  all.  In  the  alternative,  he
 has  to  leave  it  as  it  is.  This  will
 cause  difficulty  to  the  poor  people.
 I  was  trying  to  calculate  the  figures.
 If  he  keeps  an  exemption  limit  in  res-
 pect  of  those  paying  Rs.  0  or  Rs.  20
 or  Rs,  30  as  land  revenue,  the  result
 will  be  that  he  will  not  have  more
 revenue  and  he  will  also  incur  dis-
 pleasure  from  some  sections.  There-
 fore,  either  he  has  to  go  all  through
 with  it  with  all  the  difficulties  that
 we  visualise  or  he  will  have  to  drop
 it  altogether.  So  I  am  only  sugges-
 ting  to  him  if  it  would  be  possible
 for  him  to  examine  this  matter  also.

 Dr,  M.  S,  Aney  (Nagpur):  Drop  it?
 Is  that  his  suggestion?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  I  did  not
 say  that.  I  want  the  Finance  Minis-
 ter  to  find  out  some  other  avenucs  of
 revenue  to  realise  the  amount  he  has
 envisaged  in  this  item.

 Shri  Kashj  Ram  Gupta  (Alwar):
 Why  does  he  not  suggest  one?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  His  turn
 is  also  coming.  I  will  see  his  intelli-
 gence  and  wisdom  in  suggesting  some
 other  avenues.

 As  I  was  saying,  I  was  in  two
 minds  on  this  question,  whether  he
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 should  put  a  certain  limit  or  not. But  when  I  calculated  the  figures  and
 considered  the  fact  that  the  majority in  this  country  are  paying  a  small
 land  revenue,  I  came  to  the  conclu-
 sion  that  if  he  puts  an  exemption
 limit,  he  would  have  to  forego  almost
 the  entire  amount.  Let  him  not  have
 only  small  amounts  from  a  few  in
 this  country.  Therefore,  he  has  to
 find  out  some  alternative  source  of
 revenue.

 As  it  is  the  right  and  duty  of  Gov-
 ernment  to  levy  taxes,  so  also  it  is
 the  obligation  of  Government  to  find
 out  how  far  it  can  economise  in  its
 administrative  expenditure.  The
 Finance  Minister  has  told  us  on  many
 occasions  that  the  departments  have
 tried  to  effect  a  0  per  cent  ad  hoc
 cut  in  their  expenditure.  He  is  also
 trying  to  find  out  how  far  surplus
 personnel  can  be  absorbed  in  other
 departments.  He  has  also  told  us
 that  in  his  own  Ministry  which  was
 having  fivetop  Secretaries,  he  has
 reduced  the  number  to  two—this  will
 be  the  case  in  other  Ministries  (00.
 We  support  all  thes?  १७०३  We
 suggest  that  there  shud  5  ‘horough
 scrutiny  to  find  out  how  far  there
 are  chances  for  eliminating  non-essen-
 tial  expenditure  in  administration.  I
 would  also  suggest  that  he  should  see
 that  Pakinson’s  law  is  absolutely  eli-
 minateq  from  the  administration.

 While  considering  the  search  for
 additional  resources,  I  would  suggest
 that  the  time  has  come  for  taking  up
 the  question  of  nationalisation  of
 banks.  I  would  not  go  into  details
 as  I  have  not  much  time  at  my  dis-
 posal.  But  I  would  say  that  he  should
 examine  this  matter,  as  also  the  ques-
 tion  of  taking  over  foreign  trade.
 These  will  give  him  additional  avenues
 of  resources.

 Certain  hon.  Members  have  raised
 their  voices  for  scrapping  prohibition.

 prohibition  policy.
 There  should  be  no  scrapping  of  it.
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 We  stand  for  moral  values.  My  hon.
 friends  who  do  not  agree  with  this
 may  say  that  we  have  not  lived  up
 to  the  ideals  of  Gandhiji  It  is  true
 that  we  have  not  been  able  to  go  much
 in  that  direction.  But  we  should  al-
 ways  try  to.  Failure  in  that  dees  not
 mean  that  we  should  give  up  pro-
 hibition.  Men  have  invented  the  aero-
 pane.  Apes  have  made  use  of  them
 to  bombard  citics  and  people.  That
 does  not  mean  that  the  aeroplane  is
 bad.

 In  these  difficult  end  critical  times,
 when  he  has  cast  his  net  wide,  we
 should  see  what  are  the  repercussions
 of  these  measures  on  prices.  He  has
 stated  that  he  would  not  hesitate  to
 use  effectively  the  Defence  of  India
 Rules  to  ensure  that  prices  remain
 stable.  I  suggest  that  he  should  start
 moving  in  this  direction  because  prices
 are  rising.  This  will  be  a  difficult
 situation.  On  the  one  hand,  the  taxa-
 tion  proposals  will  reduce  the  income;
 on  the  other,  rising  prices  will  reduce
 purchasing  power.  Therefore,  I
 would  say  that  he  should  make  effec-
 tive  use  of  the  DIRs.

 In  conclusion,  I  would  say  that  the
 present  lull  on  the  frontier  should  not
 lull  vs.  We  must,  grid  up  our  Joins.
 We  snu:l  bravely  bear  the  burden,  but
 while  doing  so,  we  should  always  be
 cautious  to  see  that  we  correctly  assess
 the  yields  from  taxation  proposals.
 It  has  been  said  by  some  -न
 may  be  true  also—that  the  Finance
 Minister  always  underestimates  re-
 venue  and  overestimates  expenditure.
 He  should  also  see  that  if  relief  is
 given,  if  there  are  chances  for  giving
 some  concessions,  it  should  be  to  those
 thousands  and  millions  of  people  in
 this  country,  who  are  the  teeming
 millions  and  who  bear  the  brunt  of  the
 burden,  and  not  to  those  persons  who
 raise  a  chorus  saying  that  they  are
 going  to  be  hard-hit.

 Shri  Daji  (Indore):  In  assessing  the
 Budget,  it  is  necessary  for  us,  first.
 of  all)  to  review,  together  with  the
 Finance  Minister,  the  conditions  of  the
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 economy.  I  do  not  share  even  the
 mildly  rosy  picture  of  the  economy
 presented  to  us  by  the  Finance  Minis-
 ter.  The  facts  are  that  our  national
 income  has  not  grown  at  the  rate
 which  we  had  anticipated  in  the  Third
 Plan.  For  the  first  two  years  of  the
 Third  Plan,  it  was  lower  than  the
 target  by  about  Rs.  2,200  crores.
 Food  output,  according  to  an  ECAFE
 study,  was  2  per  cent  less  per  capita
 in  962  than  in  the  previous  year.
 Industrial  output  is  certainly  growing
 up  but  not  at  the  speed  which  we
 wanted.  Exports  are  stagnating  and
 would  be  about  Rs.  40  crores  Jess  than
 targeted.  Even  Burma  and  Ceylon
 have  been  able  to  have  a  higher  rate
 ‘of  growth  than  we  in  India.  These
 are  th’ngs  over  which  we  must  ponder
 and  examine  the  causes  more  closely.

 However,  coming  to  the  budget
 strategy,  I  say  for  once  at  least  I  am
 in  agreement  with  the  Finance  Minis-
 ter.  Such  opportunities  are  not  very
 many  and,  therefore,  I  take  this  oppor.
 tunity  to  say  that  the  strategy  is  cor-
 ect,  that  is,  development  and  defence.
 Secondly,  I  have  another  cause  for
 being  one  with  him  over  the  action
 taken  in  the  past  few  months  to  stop
 forward  trading  in  many  commodities.
 This  has  been  or  demand  for  many
 years  because  it  has  helped  only  the
 speculators  and  no  one  else.  I  have
 a  further  cause  to  support  him  in  the
 slightly  higher  dose  of  direct  taxation
 that  he  has  introduced.  This  tcgether
 with  the  limit  on  perquisites.  is  a
 good,  novel  feature  introduced  this
 year.  Maybe  I  would  want  to  go  fur-
 ther;  but  that  apart.

 However,  if  we  come  to  the  super
 profits  tax,  about  which  so  much  has
 been  made,  I  do  feel  that  we  must
 bear  in  mind  the  admission  of  ine
 Finance  Minister  in  his  budget  speech.
 He  saiqg  that  our  system  of  taxation
 had  not  co-ordination  between  the  rate
 of  tax  and  the  percentage  of  profit.
 That  has  been  the  real  bane  of  our
 system  of  direct  taxation.  Any
 attempt  to  set  it  right  is  most  wel-
 come.
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 Shri  Sham  Lal  Saraf  (Jammu  and
 Kashmir):  How  is  income-tax
 assessed?

 Shri  Daji:  I  certainly  not  only  do
 mot  share  but  vehemently  condemn
 the  hullabaloo  going  on  in  the  matter.
 I  will  dispose  of  this  point,  which  has
 been  much  talked  of,  by  only  citing
 the  chart  of  profits  that  will  be  left
 after  the  super  tax  given  by  the

 qwapers  of  big  business  themselves
 which  have  been  shouting  loudest
 against  super  tax,  and  I  would  like
 the  House  to  ponder  whether  in  a
 poor  country  like  India,  we  want  to
 leave  anything  more  with  them.  This
 is  the  profit  that  will  be  left  with  a
 few  of  the  concerns:

 (Rs  in  lakhs)
 Century  Textile  Mills  90
 Ambika  40
 Hindustan  Motors  40
 Indian  Tube  00
 Jessop  60
 Bank  of  India  25
 Delhi  Cloth  65
 Ashok  Leyland  30
 Dalmia  Iron  6
 Indian  Hume  Pipe  21
 Kirloskar  4
 A.C.C.  236

 After  super  tax,  this  is  the  profit
 that  will  be  left  with  them.

 Shri  Bade  (Khargone):  After  divi-
 dend  also?

 Shri  Daji:  Of  course,  not  dividend.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  What  is  the
 investment?

 Shri  Daji:  The  total  investment  for
 56  companies  is  Rs.  622  crores,
 and  the  tax  is  Rs.  4  crores.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  What  is  the
 percentage?

 Shri  Daji:  You  can  work  out.  I  do
 mot  think  this  is  too  high.

 Further,  I  want  to  point  out  one
 very  important  point.  Though  the
 system  of  curbing  perquisities  is
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 correct,  I  think  we  must  seriously
 consider  whether  it  is  enough,  There
 is  a  difference  in  calculating  the
 income  for  firms  and  for  corporate
 companies,  In  the  case  of  firms,  we
 take  only  such  expenses  as  are  wholly,
 exclusively  and  necessarily  incurred
 in  the  performance  of  duties.  Note
 the  word  “necessarily”.  But  in  the
 case  of  corporate  companies  ,  the
 word  “necessarily”  is  not  there.  We
 compute  expenses  wholly  and  exclu-
 sively  incurred  for  the  purpose.  This
 difference  in  the  Income-tax  Act  nas
 given  rise  to  personal  expenses  being
 shown  as  company  expenses,  and  this
 which  the  corporate  sector  ‘has  been
 able  to  amass  all  this  money.

 When  we  are  discussing  this,  I
 would  like  the  House  to  keep  in  mind
 one  important  thing.  Development
 we  all  want,  we  support  the  strategy,
 but  we  must  face  this  question  once
 and  for  all  very  boldly—and  I  know
 that  this  question  is  also  agitating  the
 Congress  Working  Committee—
 namely  what  we  have  targeted  or
 aimed  for  and  what  we  are  able  to
 achieve  by  way  of  planning.  Very
 disappointing  things  have  been
 revealed.  For  instance,  it  has  been
 revealed  fhat  the  lowest  ten  per  cent
 of  our  people  have  only  22  NP  per
 day  as  their  income.  The  highest  ten
 per  cent  are  able  to  appropriate  36
 per  cent  of  the  national  income,  As
 our  corporate  sector  is  always  keen
 on  making  a  comparison.  with
 America  and  UK,  I  may  point  out  that
 in  a  country  like  America,  which  does
 not  even  talk  of  socialism,  the  corres-
 ponding  figure  is  only  3l  per  cent,
 while  in  UK  it  is  30  per  cent  and  in
 West  Germany  34  per  cent,  But  in
 India,  the  highest  ten  per  cent  are
 with  36:5  per  cent  of  the  national
 income.  So,  the  disparity  or  mal-
 distribution  of  income  in  India  is
 higher  than  even  countries  which  are
 Not  socialist.

 Our  national  average  income  is  !ow,
 but  let  it  be  know  that  60  per  cent  of
 our  people  earn  even  less  than  the
 national]  average,  that  they  have  to
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 live  on  less  than  Rs.  25  per  month.
 It  is  in  this  background  that  we  have
 to  consider  our  development  task,  it
 is  in  this  background  alone  that  we
 should  consider  the  taxation  policy
 and  the  Budget.  Any  other  context,
 I  submit,  would  be  totally  untrue  to
 the  millions  of  people  who  look  upon
 us  for  speedy  socialist  development.

 Keeping  this  particular  context  in
 mind,  I  would  suggest  that  the  real
 defect  in  the  Budget,  as  in  the  con-
 tinuing  economic  and  financial  policies
 of  the  Government,  is  that  we  have
 not  dealt  firmly  with  this  problem.  We
 do  not  want  to  face  it  boldly.  On  the
 contrary,  we  should  face  it  even  more
 boldly.

 It  has  now  come  out  that  even  if
 we  go  on  at  this  rate  or  even  a
 slightly  higher  rate  of  planning,  even
 till  the  end  of  the  century  30  per  cent
 of  the  population  shall  not  get  the
 average  national  income,  Is  this  the
 rate  of  growth  by  which  we  can
 enthuse  the  people?  Are  we  going  to
 cut  short  the  disparity  in  any  way?

 When  all  this  comes  up  before  the
 House,  the  only  reply  that  can  be
 given  is  that  this  rate  is  so  low  that
 we  cannot  continue  with  it.

 Here,  I  want  to  develop  the  point
 made  yesterday  by  my  hon.  friend
 Shri  Gupta,  that  the  real  lag  in  the
 who.e  economic  policy  of  the  Govern-
 ment  is  that  the  Government  has
 failed  to  use  the  instrument  of  direct
 taxation  with  any  policy  or  purpose.
 I  cannot  understand  all  this  shouting
 that  has  been  going  on  for  the  last
 5  years.  Let  us  pause  and  see.  Has
 the  private  sector  grown  or  not
 grown?  Has  the  private  sector  been
 able  to  amass  wealth  or  not?  Has  the
 inequality  lessened?  The  reply  is:
 yes,  the  private  sector  has  grown
 phenomenally,  but  the  inequality  has
 not  been  reduced  phenomenally  or
 even  marginally.

 I  would  like  to  point  out  that  079
 oer  cent  of  the  top  population  earned
 four  per  cent  of  the  national  income
 in  1959-60,  whereas  it  was  earning

 PHALGUNA  23,  884  (SAKA)  Budget—General  3690- Discussion
 three  per  cent  in  95l-52.  So,  the
 concentration  has  grown  definitely,
 The  income.  tax  returns  also  show
 the  same  thing.

 If  you  study  the  ownership  pattern
 of  the  companies,  you  come  to  the
 conclusion  that  ownership  of  shares.
 of  companies  is  limited  to  a  small, negligible  proportion  of  the  people  in
 the  top  group.  The  share  capital  of
 joint  stock  companies  has_  increased
 from  Rs.  775°4  crores  in  950-5l  ६०
 Rs.  1,726  crores  in  960-6l,  and  the
 share  of  ten  leading  houses  in  the
 corporate  sector  is  34:53  per  cent  of
 the  total  holdings  of  the  corporate
 sector.  Therefore,  concentration  has
 been  grownig.  The  share  of  the  few
 thas  beem  growing,  and  it  is  a  fact,
 belatedly  admitted  by  the  Finance
 Minister  himself,  that  our  tax  struc-
 ture  has  no  relation  to  the  percentage
 of  profit.  Some  relation  is  sought  to-
 be  brought.  I  do  not  think  there-
 should  be  any  quarrel  about  it,  On
 the  contrary,  my  quarrel  with  the
 whole  thing  is  that  even  at  this  rate:
 you  are  not  going  to  effect  a  change
 in  the  income  distribution,  in  the
 inequality  or  even  in  giving  a  new
 orientation  to  your  development
 programme  which  can  uplift  the  com-
 mon  man  at  the  starvation  level.  It
 is  in  this  context  that  I  would  request.
 the  House  to  consider  the  Budget  in
 its  entirety,  and  not  merely  take  up
 isolated  things.

 If  we,  in  this  context,  examine  the
 total  effect  of  the  indirect  levies  on
 kerosene,  tobacco,  soap,  yarn  and  all
 those  things  which  make  up  the  bare
 ©r  conventional  necessities  of  the
 common  man—60  per  cent  of  them  are
 forced  to  live  on  an  income  below
 Rs.  25—we  find  that  they  will  be
 mercilessly  hit.  The  rupee  has  been
 slaughtered  by  the  Finance  Minister.
 {t  is  a  privation  Budget  par  excellence.
 It  ought  to  ‘have  been  a  war  Budget,
 yes,  to  fight  the  war  against  the-
 Chinese  aggressors,  to  fight  the  war
 against  poverty,  against  monopolists.
 Instead  of  that,  together  with  defence,
 we  have  entered  on  a  veritable  quasi
 war  with  persons  already  at  the
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 border  level  of  starvation.  Are  we
 going  to  tax  them?  The  hon,  Finance
 Minister  said  in  the  other  House  that
 it  was  taxing  their  patriotism.
 Certainly,  tax  patriotism  so  far  as
 national  integrity  and  defence  are
 concerned.  Even  the  last  tattered
 Sairt  on  my  back  will  be  offered  for
 defence.  But  am  I  to  understand  that
 in  the  taxation  proposals  you  put  a
 premium  and  particular  emphasis  on
 the  lick  of  patriotism  of  the  upper
 c.ass  who  are  amassing  wealth?  That
 is  the  question  before  the  whole
 House  and  the  whole  country,  You
 cannot  consider  this  Budget  in  isola-
 tion  from  tne  general  economic  cn-
 ditions  of  our  common  people,  and  if
 the  Budget  does  not  go  a  long  way.
 to  alleviate  them  even  in  this  emer-
 gency,  it  will  have  failed  in  the
 purpose  and  the  context  of  the  emer-
 gency.  Therefore,  if  you  examine  this
 aspect,  you  will  find  that  the  levies
 which  you  have  proposed  on  kerosene
 and  tobacco  will  fall  very  heavily  on
 the  common  people.

 3  hrs,

 I  will  cite  only  the  opinion  of  the
 INTUC.  As  a  representative  of  the
 working  class  I  have  to  say  this.  |
 will  cite  what  even  the  INTUC  has  to
 Say—not  what  the  communist.  or
 socialist  or  the  Praja  socialist  has  to

 say:

 “Our  difference  with  Shri
 Morarji  Desai  is  about  the  manner
 of  ‘uxation.  It  affects  the  poorer
 sections  more  who  are  already
 under  heavy  economic  strain....
 The  Budget  proposals  would
 affect  the  community  inequitably,
 richer  class  escaping  with  minor
 bruises.”

 ‘That  is  also  my  criticism  of  the
 Budget  in  a  nutshell  that  is  the  criti-
 cism  even  of  the  INTUC,  of  the  entire
 trade  union  movement  and  of  the
 <ommon  man.  You  ‘have  given  slight
 ‘bruises  to  the  rich  but  you  have  com-
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 pletely  crushed  the  poor  on  the
 starvation  level:  you  have  crushed
 their  very  life,  their  very  existence.
 With  tinis  Budget  how  are  you  going
 to  fulfil  the  strategy  laid  down  for
 defence  and  development.  Whose
 development  do  they  aim  at?  Look
 at  the  deve'opment  of  our  economy.
 Tnere  cannot  be  growing  incomes  and
 growing  poverty  together,  That  is  not
 our  purpose  or  our  strategy  or  of  the
 Five  Year  Plans  that  we  are  having.

 The  Finance  Minister  has  remarked
 that  he  is  not  going  to  be  pressurised
 by  us,  We  have  not  the  power  to  do
 that,  Pressure  is  openly  exercised
 day  in  and  day  out  by  high  money  and
 it  is  openly  said  that  ‘he  is  going  to
 yield  to  the  pressure.  I  only  want  to
 plead  to  him  in  the  name  of  sixty  per
 cent  of  people  who  earn  less  than
 Rs.  25  a  month.  Please  reconsider  your
 indirect  levies.  Let  them  have  a
 little  relief  here  and  there  If  the
 rduction  is  Rs.  50  crores  even,  it  can
 be  made  up  by  many  other  things.
 Much  has  been  said  about  tax  evasion
 and  figures  were  given  of  about  Rs.200
 crores.  It  was  said  that  Rs,  88  crores
 was  the  effective  arrears.  How  have
 you  treated  these  tax  evaders?  What
 an  exalted  name  they  have  _  been
 given:  tax  evader!  They  should  be
 called  thieves  and  cheats.  Even  pick-
 pocket  picks  the  pocket  of  an  indi-
 vidual  person  but  the  tax  evader
 cheats  the  entire  nation  and  should
 be  penalised  by  jail  sentences.  That
 is  the  only  thing  which  the  richer
 sections  fear.  But  even  when  that  is
 done  Mr.  Dalmia  is  transferred  to  the
 hospital  to  a  comfortable  room,  That
 is  the  inequitable  treatment.  Govern-
 ment  has  been  made  to  bow  to  the
 vested  interests,  to  the  people  who
 lhave  power  and  money.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath
 (Hoshangabad):  On  medical  grounds.

 Shri  Daji:  I  am  never  transferred
 from  one  place  to  another  on  medical
 grounds  I  know  of  a  case  in  Indore
 jail  with  a  swollen  leg.
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 The  Minister  of  Finance  (Shri
 Morarji  Desai):  Your  own  friends
 have  gone  to  hispitals.

 Shri  Daji:  Not  as  comfortably.

 Shri  Morarji  Desai:  More  comfor-
 tably.

 Shri  Daji:  I  have  not  known  them.

 Shri  Morarji  Desai:  I  have  known
 them.

 Shri  Daji:  They  were  not  tax
 evaders  (Interruptions.)  I  want
 that  tax  evasion  should  be  made  a
 penal  offence.  Here  is  an  influential
 business  paper,  the  Capital,  which
 makes  an  open  instigation  to  evade
 taxation.  Here  is  an  editoraial  com-
 ment  which  says:

 “Minor  incentives  have  been
 given  to  those  who  may  care  to
 pay  their  taxes  promptly.  But
 these  are  of  little  relevance  in  a
 Budget  which  gives  powerful  new
 incentives  for  evading  taxes  alto-
 gether.  India  thus  move  fast  to
 the  stage,  where  having  adopted
 Monsieur  Peacock  as  its  National
 Bird,  it  might  soon  adopt  Mon-
 sieur  Poujade  as  its  national
 hero.”

 An  Hon,  Member:  Who  is  he?

 Shri  Daji:  A  famous  French  villain.
 The  paper  says  that  it  can  be  evaded.
 It  adds  further:

 “Less°  honest  orgainsations  could
 no  doubt  find  ways  of  avoiding
 the  penalty  even  though  sweeping
 new  powers  have  been  given  to  in-
 come  tax  officers.  But  a  sound
 budgetary  policy  cannot  be  one  that
 from  year  to  year  puts  new  pre-
 mia  on  dishonesty.”

 Jt  goes  on  further  to  say:

 “Another  reason  for  heavy  taxa-
 tion  confronting  the  people  is  the
 policy  of  independent  foreign  poli-
 cy.”

 2970  (Ai)  LSD—4.
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 Therefore,  they  say:  finish  it.  No,
 Sir;  for  the  independence  of  our  coun-
 try,  for  an  independent  foreign  policy,
 we  are  ready  to  sacrifice  the  last  of
 our  existence.  We  will  not  go  with
 big  business.  The  big  business  is  black-
 mailing  you.  I  have  tabled  a  question
 about  the  Ruby  Asiatic  Societies  and
 the  written  reply  has  been  given  tome
 that  the  Government  did  not  consider
 taking  any  action  against  them.  The
 Government  had  appointed  a  auditor
 and  it  was  found  that  those  compa-
 nies  had  infringed  the  Insurance  Act,
 Companies  Act  and  the  foreign  ex-
 change  regulations.  When  the  direc-
 tor  and  the  auditor  go  there,  they  find
 that  the  accounts  boks  have  been  eaten
 by  white  ants.  The  Law  Ministry
 has  recommended  that  no_  further
 action  should  be  taken.  It  is  this
 lenisency  now  coming  home  to  roost.
 You  cannot  stop  tax  evasion  unless  you
 amend  your  Income-tax  Act  making
 tax  evasion  an  offence  liable  to  be
 punished  with  imprisonment.  I  am
 not  saying  this  as  a  communist  or  a
 socialist  or  a  praja  socialist.  You
 may  do  as  in  other  civilised  countries.
 There  should  be  more  _  stringent
 punishment  on  income-tax  dodgers.
 Why  have  a  soft  corner  for  them?  If
 responsible  directors  of  two  insurance
 companies  in  their  official  capacity
 violated  the  law  and  commited  such
 grave  irregularities  including  misap-
 propriation  of  money,  mis-investment,
 as  pointed  out  in  the  audit  report,  why
 should  the  Government  and  the  Law
 Minister  be  kind  to  them?  It  is  this
 sort  of  kindness  which  has  led  to  this
 catastrophic  result.  Our  national  in-
 come  has  increased  but  it  is  taken  by
 a  few  people  and  the  common  people
 go  on  toiling  and  sweating  without
 getting  any  relief,

 The  Budget  Estimates  have  always
 been  lower  and  the  realisation  always
 higher  by  Rs.  00  or  Rs.  20  crores.
 A  sound  budgeting  system  as  I  under-
 stand  it  varied  only  by  two  per  cent
 ordinarily.  This  is  something  extra-
 ordinary.  The  tax  suppression  by  the
 Finance  Minister  is  almost  equalled
 by  the  tax  evasion  by  the  dodgers;
 there  is  no  other  parallel  to  it.  But
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 tShri  bayy
 there  is  another  point.  The  revenue
 increased  from  year  to  year.  There  is
 non-fulfilment  of  plan  targets  also
 from  year  to  year.  At  the  same  time
 increased  revenue  is  eaten  up  by
 white.,  (An  Hon.  Member:  White
 ants  or  white  elephants?)  Therefore,
 Parkinson’s  second  law  is  acting
 with  vengeance:  the  more  you  get
 after  a  certain  stage,  the  leos  will  he
 your  efficiency,  The  most  bloated
 administration  goes  on  being  built  up,
 An  eminent  economist,  Shri  V.  K.  R.
 V.  Rao,  on  the  eve  of  the  Third  Plan
 estimated  that  the  outlay  on  the
 Third  Plan,  without  reducing  its
 efficacy,  can  be  reduced  by  Rs.  750
 crores  by  economies  on  administra-
 tion,

 Shri  D.  C.  Sharma
 Who  was  this  wise  man?

 Shri  Daji:  Shri  V.K.R.V,  Rao.  Not
 only  that,  I  will  refer  you  to  the  l7th
 report  of  the  Estimates  Committee.
 They  say  that  between  956  and  96l
 the  administrative  expenditure  in-
 creased  by  Rs.  99  crores.  Remember
 that  the  Ministry  gave  a  reply  and
 the  Estimates  Committee  examined
 that  reply  and  then  came  to  the  con-
 clusion  that  the  economies  effected  are
 megligible  and  that  there  should  be
 a  cel]  in  the  Planning  Commission  to
 g0  into  the  question  of  increase  in
 administrative  expenditure.  The
 Finance  Minister  vetoed  it  saving:
 nothing  doing;  I  have  got  sufficient
 material  and  I  wYll  myself  go  into  it
 end  the  Planning  Commission  panel
 need  not  go  into  it.  There  is  increased
 revenue  and  increased  exenditure  but
 shortfalls  in  plan  outlay  and  _  plan
 fulfilment  every  year.  The  money  is
 taken  away  in  so  much  of  adminis-
 trative  expenditure.  Yet  you  do  not
 want  to  examine  it  closely.  Even  if
 there  is  a  ten  per  cent  saving  on  admi-
 nistrative  expenditure,  it  will  mean
 Rs.  20  crores  per  year;  five  per  cent
 means  Rs.  60  crores,  By  that  we  can
 wash  off  the  kerosene  levy  and  the
 other  indirect  levies  altogether  and
 make  the  people  feel  content.  But  no,
 that  is  not  being  done.

 (Gurdaspur):
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 There  are  other  points:  There  is
 inefficiency.  For  example,  there  is
 the  question  of  utilisation  of  foreign
 assistance.  In  ‘1961-62,  it  was  Rs.  248
 crores.  In  1962-63  it  was  Rs.  229
 crores.  In  the  first  nine  months  of
 this  year,  even  if  it  goes  up  little
 more,  the  percentage  is  going  to  be
 very  low.  So,  you  are  not  able  to  use
 the  foreign  assistance,

 Then  there  is  the  question  of  expen-
 diture  in  the  month  of  March.  We  all
 know  there  is  almost  a  spate  of  ex-
 penditure  which  starts  in  the  month
 of  March.  Every  one  knows  it.  We
 ought  to  know  it.  Every  year  it  is
 bad  enough,  but  during  this  period
 of  emergency,  this  year,  it  is  worse.
 The  Finance  Minister  yesterday  inter-
 jected,  “Just  show  me”.  I  shall
 pointedly  show  it  to  him.  Let  us  take
 the  AIR.  The  AIR  has  purchased  a
 number  of  wall-clocks  in  the  month
 of  march.  I  ask  why.  Why  are  you
 Boing  in  for  so  many  wall-clocks  in
 this  emergency?  Then  there  is  no
 place  to  fit  them  in.  All  the  rooms  had
 one  each  So,  the  corridor  has  been
 fitted  with  the  wall-clocks!  Come  and
 examine.  And  there  is  no  electric
 connection  coming  up,  though  it  may
 come  up  in  two  or  three  months.  But
 you  have  spent  so  much  money  at
 the  end  of  this  month.  Take  other
 offices  also;  for  instance,  take  the  Law
 Commission.  There,  new  furniture
 has  been  purchased  in  the  month  of
 March,  though  there  are  tables  and
 chairs.  Why  do  you  want  more
 chairs?  For  breaking  them?  In  Hindi
 there  is  a  saying:

 x4
 “कुर्सी  तोड़ना  चाहते  हैं  -  कुछ  काम  नहीं  है,
 कुर्सी  तोड़ना  है  ”

 What  is  the  purpose  of  this  new
 furniture  at  the  end  of  March?  There
 are  enough  avenues  of  economy  if  you
 can  certainly  make  an  effort  towards
 economies,  apart  from  the  other
 questions.  But  you  are  not  able  to
 effect  this  economy,  If  you  are  not
 able  to  effect  this  economy,  the
 people  may  well  ask:  “We  are  paying
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 higher  and  higher’  taxes,  but  for
 what?”  They  will  ask  it  before  time.
 When  the  people  ask  that  question,  I
 think  that  the  question  would  be
 justified,  and  the  Government  will
 have  really  no  reply  to  this  question.

 Last  of  all  comes  the  question  of
 sayings.  aud  direct  taxation  on  the
 lower  slabs,  It  is  really  atrocious.  I
 have  already  said  enough  about  the
 budget:  that  it  is  a  budget  of  priva-
 tions;  it  is  a  budget  which  is  a
 slaughter  of  the  rupee.  But  there  is
 one  difficulty.  The  Finance  Minis-
 ter  has  always  got  the  means  at
 Nasik  to  mint  notes  and  put  them  in
 the  market,  and  the  budget  is  deficit.
 But  the  housewife  cannot  print  notes.
 The  housewife  cannot  have  deficit
 financing  to  meet  her  budget.  The
 difficulty  is,  at  the  level  of  Rs.  25  per
 month,  with  a  family  unit  of  four  con-
 sumption  units,  Rs,  35  being  calculated
 as  the  minimum  requirement  for  food
 and  the  rest,—this  this  level—  can  the
 people  save?  As  some  hon.  friend
 said,  this  is  anti-inflationary;  this  is
 anti-inflationary  with  a  vengeance.
 Certainly.  If  starvation  is  anti-infla-
 tionary  then  saving  is  anti-
 inflationary.  It  is  not  saving;  it  is
 starving.  It  is  not  a  compulsory
 saving  scheme  but  it  is  a  compulsory
 starving  scheme.  We  do  not  want
 planning  ang  development  on  a
 complusory  starving  scheme.  Cer-
 tainly  not.  What  is  equitable  about
 it?  In  the  city,  a  man  earning  about
 Rs.  25  a  month  is  exempted  from
 saving.  In  the  villages,  a  farmer,  not
 even  earning  Rs,  50  a  month,  should
 be  taxed!  Is  it  for  the  purpose  of

 saving?  Is  it  possible?  Therefore,
 I  say  let  us  not  overtax  the  patriotism
 of  the  people.  Let  us  not  be  over-
 lenient  towards  the  lack  o¢  patriotism
 in  the  upper  classes.  Therefore,
 whole  schem,  I  say,  is  not  equitable,
 as  the  Finance  Minister  has  made  out.
 My  first  quarrel  with  him  is  that  it
 is  not  equitable;  the  second  quarrel
 is,  it  ought  to  be  more  inequitable—
 inequitable  in  the  sense  that  the
 higher-ups  should  be  made  to  pay
 mere  heavily  for  all  the  5  years  of
 their  earnigs  at  the  cost  of  the  poor
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 public.  That  has  not  been  done.  I
 have  given  the  figures,

 The  ultimate  problem  that  I  have
 posed,  that  is  posed  before  the  nation
 and  the  House,  as  posed  before  the
 Congress  Working  Committee,—or
 the  ultimate  question  is—can  you,
 with  thig  financial  policy,  charge  the
 pattern  of  economic  development  and
 achieve  the  aim  which  you  want  to
 achieve,  namely,  the  raising  of  the
 meome  at  the  lowest  level?  I  say,  no.
 Therefore,  I  say  there  is  no  half-way
 house  to  socialism.  Socialism  cannot
 be  achieved  by  a  tight-rope  walking.
 It  may  be  good  in  a  circus  but  not
 elsewhere.  The  lion  of  vested  in-
 terests  is  not  the  lion  in  the  cage
 which  can  be  made  to  play  and  dance
 to  the  whim  of  the  Finance  Minister.
 If  I  may  be  permitted  to  use  that  ex-
 pression  which  was  used  in  the  House
 on  another  occasion,  it  is  a  man-
 eating  lion  at  large.  If  the  Govern-
 ment  is  not  able  to  control  the  man-
 eating  lion  at  large,  the  man-eating
 lion  will  control  the  Government  and
 eat  it  up.  There  can  be  no  two  roads
 to  socialism.

 Shri  Morarji  Desai:  No  luck  to  'you
 for  that,

 Shri  Dafi:  I  do  not  want  it.  I  leave
 it  to  you.  I  do  not  care  at  all  who
 brings  it  intb  being.  As  long  as  it  ig
 brought  into  being,  as  long  as  the
 Congress  resolutions  are  ful  filled,  I
 do  not  mind.  You  do  it  but  for  that
 you  will  have  to  change  your  policies.
 But  my  difficulty  is  this.  You  your-
 self  say  that  this  policy  has  no  bear-
 ing  on  the  rate.  Take  the  banks.
 You  naticnalise  the  banks,  Burma
 can  do  it;  Egypt  can  do  it;  you  cannot
 do  it;  why?  Apart  from  money,
 nationalisation  of  banks  is  one
 method  by  which  the  private  indus-
 trialists,  the  private  capital,  the
 monopolists—all  these  evil-doings—
 coulq  be  controlled  and  thereby  you
 control  the  private  sector  completely.
 But  you  do  not  want  to  do  it.  I  have
 got  enough  material  which  7  will
 bring  on  some  other  occasion  to  show
 how  private  banks  advance  money.
 For  example,  one  particular  bank  has
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 given  overdraft  to  the  Times  of  India
 and  Indian  Express,  because  two
 owners  are  directors  in  the  bank
 Another  bank  has  given  overdraft  to
 other  companies.  I  have  figures  with
 me,  but  I  shall  not  quote  them  for
 the  present.  Therefore,  you  do  not
 want  to  take  any  radical  step.  You
 want  to  ride  two  horses,  the  horse  of
 the  common  man  and  the  horse  of  the
 monied  people.  But  the  roadg  are  in
 the  opposite  direction.  ‘You  have  to
 choose;  you  will  have  to  jump  on  one
 horse  or  the  other.  If  you  jump  bet-
 ween  the  two  horses,  certainly  you
 will  come  to  the  ground.  That  is  my
 frievance  against  the  budget.  That

 is  ‘my  doubt  in  regard  to  the  budget.
 That  is  my  criticism  against  the
 budget.  You  should  reorientate  the
 entire  policy,—to  the  genuine  policy
 of  socialism,  and  to  a  genuine  stopp-
 jing  of  the  private  sector.  The  time
 hag  come  when  we  say—rather  it  has
 been  suggested  only  and  not  said—
 that  we  shoulg  put  a  ceiling  of  Rs.
 2,000  on  all  incomes—the  earning
 should  not  be  more  than  Rs,  3,000  a
 month—it  may  be  tax-free—as  long
 as  60  per  cent  of  the  people  do  not
 get  even  Rs.  25  per  month  as  their
 income.

 Shri  Khadilkar  (Khed):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  the  Finance
 Minister  deserves  congratulations  on
 this  occasion  because  with  an  unpre-
 cedented  sweep  as  well  as  boldness  he
 has  risen  to  the  occasion  to  mobilise
 the  national  resources  to  meet  the
 Chinese  challenge.  But,  at  the  outset,
 we  will  have  to  examine  the  nature
 of  this  challenge  because  the  present
 budget  is  defence-orientated  and  some
 hon,  Members  of  this  House,  particu-
 larly,  from  the  Opposition  side,  have
 sometimes  shown  a  pathological  ob-
 session  to  one  aspect  of  the  defence
 problem,  that  is,  the  military  aspect.
 I]  would  like  to  point  out  on  this
 occasion  not  from  the  class  point  of
 view  as  the  hon.  friend  who  preceded
 me  said—what  should  be  done  or  what
 policy  should  be  followed—but  from
 the  national  point  of  view,  nor  even

 MARCH  14,  963  Budget—General  3700
 Discussion

 in  a  farcical  manner  would  I  like  to
 take  up  the  challenge,  namely,  on  the
 plane  of  population,  as  one  hon.  Mem-
 ber  did,  Because  this  is  not  an  occa-
 sion  when  we  should  look  at  things
 from  this  rather  frivolous  point  of
 view.

 What  is  the  nature  of  this  chal-
 lenge?  To  my  mind,  no  doubt,  they
 have  challenged  our  national  integ-
 rity;  but  much  more,  they  have  chal-
 lenged  our  socio-economic  system.
 What  they  have  done  and  we  have
 done  during  this  period  needs  to  be
 examined.  How  far  have  they  advan-
 ced  in  the  type  of  system  they  are
 building  up  and  whether  our  socio-
 economic  system  would  stand  any
 comparison  and  stand  against  the  on-
 slaught,  against  the  totalitarian  sys-
 tem  that  has  been  built  up  by  our
 neighbour,  has  to  be  seen,  From  this
 point  of  view,  I  would  like  to  examine
 the  nature  of  the  challenge,  or  the
 economic  nature  of  the  challenge.
 That  should  be  examined  first  an  this
 occasion.

 When  we  come  to  the  economic  chal-
 lenge,  we  will  have  to  compare  how
 far  they  have  made  advance  during
 the  last  ten  years.  That  is  since  949
 or  so.  J  admit  that  theirs  is  a  totali-
 tarian  system.  Let  us  make  some
 allowance  for  that.  We  are  a  demo-
 cratic  system.  I  admit  that  some
 figures  might  be  exaggerated  a  little.
 Let  us  make  some  allowance  or  ad-
 justments.  But  even  then,  they  have
 achieved  certain  things  which  we
 must  keep  before  us.  What  have  they
 achieved?  According  to  my  under-
 standing,  from  whatever  information
 is  available,  in  1952,  ट  were  ahead  in
 steel  production  and  many  other
 things,  and  China  had  8  steel  produc-
 tion  of  °8  million  tons.  But  in  one
 decade,  let  us  remember—by  960
 China  has  reached  a  production  of
 18:4  million  tons,  which  is  more  than
 three  times  of  our  steel]  production,  It
 occupies  the  sixth  place  in  the  world
 steel  output,  and  the  second  place  in
 coal  output.  These  figures  are  very

 important  from  the  military  point  of
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 view  and  rrom  the  point  of  view  of
 building  up  economy.  Then,  we  come
 to  the  growth  of  nationa]  income.
 Chinese  claim  that  their  national  in-
 come  has  been  raised  by  three  and  a
 half  times  during  the  decade,  while
 we  could  not  even  double  it.  This  is
 our  progress.  Their  national  income
 has  further  increased  during  the  last
 three  years,  The  rate  of  their  invest-
 ment,  because  sometimes  figures  are
 view  of  growth.  We  should  realise  that
 their  national  investment  has  exceeded
 ten  times  and  it  has  reached  a  stupen-
 dous  figure  for  the  present  I  am  making
 all  the  allowances  for  the  totalitarian
 system;  I  am  making  all  the  adjust-
 ment,  because  cometimes  figures  are
 exaggerated.  But  these  are  the  figures
 after  close  study  and  observation  by
 British  economists,  who  are  very  con-
 servative  type  of  people,  who  have
 great  regard  for  scientific  truth  and
 objective  appraisal  of  the  situation.
 Therefore,  we  must  view  the  challenge
 from  this  angle.

 What  is  the  picture  in  India  during
 this  period?  This  war  is  not  going  to
 be  fought  on  the  frontiers  of  the  Hima-
 layas;  it  will  be  fought  in  every  house-
 hold,  in  every  industry  and  on  all  eco-
 nomic  fronts,  whether  it  is  agriculture
 or  industry  or  whether  it  is  the  arma-
 ment  industry  that  we  are  thinking  of
 building  up.  From  that  angle  we  have
 to  look  at  it.

 The  question  is  to  what  extent  we
 have  increased  the  national  income.  I
 am  not  one  with  the  hon.  friend  who
 was  talking  about  distribution  of  in-
 come.  That  is  an  important  aspect  no
 doubt,  because  it  shows  the  health  of
 a  society.  But  what  is  more  import-
 ant  is,  how  far  we  have  grown,  what  is
 the  pace  of  growth  of  economy  in  this
 country.  Coming  to  the  picture  of
 India,  I  will  not  go  into  lengthy
 quotation  of  figures.  Nationa]  income
 estimates  for  the  year  962  went  up
 by  just  2:4  per  cent  whereas  in  the
 first  Plan  period,  it  went  up  by  4  per
 cent.  The  Chinese  are  maintaining
 double  the  rate  of  ours.  This  is  really
 a  challenge  to  our  economic  system.
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 We  must  understand  that  we  are
 discussing  the  budget  with  a  big  rise—
 more  than  doube—in  our  defence  ex-
 penditure.  With  this  background  we
 have  to  examine  the  budget  proposals.
 I  must  pay  my  compliments  to  the
 Finance  Minister,  because  he  has
 made  some  effort  within  the  given
 framework  towards  progress.  Firstly,
 he  has  reduced  the  dependence  on  in-
 direct  taxation  by  some  degree  this
 year,  because  the  proportion  of  direct
 taxation  and  indirect  taxaticn  in  this
 budget  comes  to  40  per  cent.  and  60
 per  cent.  This  is  a  definite  advance.
 Another  good  thing  which  he  has  done
 and  for  which  he  deserves  all  credit
 is,  he  has  put  a  ceiling  on  the  salaries
 and  perquisites  of  certain  officers.  It
 is  an  advance,  because  he  has  put  a
 ceiling  of  Rs.  5000  on  salaries  and  per-
 quisities.  These  are  no  doubt  good
 in  a  way.

 Leaving  aside  these  two  good  as-
 pects  of  this  budget,  let  us  come  to
 the  other  aspects  and  see  whether  we
 have  geared  up  our  economy  to  face
 this  socio-economic  challenge  pesed
 by  China.  That  is  the  main  question.
 The  Finance  Minister  has  said  that  the
 budget  is  an  instrument  of  economic
 policy,  and  the  imbalances  and  draw-
 backs  in  society  are  supposed  to  be
 corrected  by  using  this  weapon.  He
 has  used  it  in  some  measure,  but  let
 us  s@e  how  far  it  meets  the  situation.
 People  are  taken  in  immediately  when
 there  is  a  question  of  super  profits
 tax.  There  is  8  controversy  about  it
 and  I  am  ont  sure  whether  this
 method  of  taxing  the  corporate  sector
 is  good  and  whether  it  will  help  our
 growth.  That  is  a  different  aspect.  I
 say  that  the  health  of  the  economy  has
 got  to  be  examined,  because  it  is  not
 the  military  command  but  the  econo-
 mic  command,  headed  by  the  Finance
 Minister,  that  will  have  to  face  the
 challenge  ultimately.  The  military
 apparatus  in  a  modern  Staj{e  entirelv
 depends,  in  the  final  analysis,  on  the
 economic  strength  of  the  nation.

 I  would  like  to  quote  Gandhiji  in
 this  connection.  Some  agriculturists  in
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 a  village  faced  with  the  problem  of
 wild  beasts  ravaging  their  fields  ap-
 proached  Gandhiji.  They  explained
 their  difficulties  and  were  contemplat-
 ing  to  put  a  wall  or  fence  round  the
 village.  Gandhiji  in  his  wisdom  told
 them:  It  is  all  right  you  think  of
 building  up  a  wall  to  protect  your
 crops  from  wild  beasts.  But  you
 should  wot  ignore  the  cost  of  it.  You
 should  raise  your  crops  in  such  a
 manner  that  you  would  be  able  to
 spare  enough  to  take  this  protective
 measure.  Otherwise,  there  is  every
 fear  that  while  constructing  a  wall  to
 protect  the  fields,  you  would  go  into
 the  clutches  of  an  unscrupulous
 money-lender.  This  advice  given  by
 Gandhiji  to  the  villagers  to  protect
 their  crops  has  a  direct  bearing  on  our
 defence  policy  amd  defence  expendi-
 ture,  because  in  the  final  analysis,  the
 question  is  whether  with  all  our  pat-
 riotism  the  defence  apparatus  that  we
 are  trying  to  raise  can  be  sustained  by
 our  economy.  In  the  modern  world,
 no  State  is  in  a  position  to  ignore  the
 éconcmic  strength  or  reality  and  say
 that  it  can  stand  and  face  any  enemy.
 You  have  got  to  think  of  it  from  this
 angle.  From  this  aspect,  we  have  to
 see  how  far  the  health  of  the  econo-
 my  is  invigorated,  what  are  the  weak-
 nesses,  etc.  We  have  to  take  stock  of
 the  situation,  because  the  budget  de-
 bate  is  a:  occasion  when  we  get  an
 opportunity  to  look  at  every  aspect.

 It  is  not  a  question  whether  a  few
 had  grown  very  rich.  That  imbalance
 in  our  society  is  now  coming  to  light.
 For  instance,  let  us  take  the  Mahalano-
 bis  report.  The  report  has  not  yet
 been  published,  but  I  have  seen  the
 draft  report  and  many  hon.  Members
 have  referred  to  it.  From  the  draft
 report,  you  find  that  5  per  cent  of  the
 people  are  on  the  fringe  or  less  than
 the  fringe  of  national  average  and  l
 in  a  thousand  is  rolling  in  afflence.  Is
 this  a  healthy  state  of  affairs?  Is  it
 consistent  with  our  national  objective
 of  socialism?  Is  it  consistent  with
 the  Gandhian  tradition  which  we
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 claim  to  follow?  This  is  a  phenome-
 non  which  we  must  sit  up  and  consi-
 der,  This  is  bound  to  make  one  sit
 up,  because  this  is  not  a  healthy  thing.
 As  you  know,  in  a  progressive  and
 developing  economy,  imbalances  are
 bound  to  grow.  It  is  not  the  fault  of
 the  Finance  Minister;  it  is  the  whole
 Government  machinery  which  has_  to
 correct  it  in  a  proper  way.

 Dr.  M.  S.  Aney:  The  people  also
 must  help.

 Shri  Khadilkar:  Yes;  the  people
 must  help,  This  time  people  as  a
 whole  are  prepared  to  cooperate.  Dur-
 ing  the  last  war,  when  Churchill  was
 heading  the  British  Government,  there
 was  the  criticism  that  his  predecessor
 in  office  had  failed  and  that  had  not
 prepared  well.  His  reply  was:  Let
 us  declare  to  the  world  here  and  now
 as  a  nation  that  every  man  will  stand
 up  and  take  the  challenge.  What  hap-
 pened?  After  the  war,  even  if  Chur-
 chill  was  defeated,  the  society  that
 came  victorious  out  of  the  war  was
 in  a  better  position.  The  industrial
 worker  had  a  better  income  and  5८  bet-
 ter  social  security.  That  was  the  ob-
 jective  which  he  achieved.  Therefore,
 he  could  win  victory.  He  strengthen-
 ed  the  eccnomy  while  fighting  war
 taking  all  the  measures.  J]  am  sure
 whatever  measures  the  Finance  Minis-
 ter  takes  during  this  emergency  will
 be  supported  by  the  people  fro»
 quarters.

 Shri  P.  हे,  Patel  (Patan):  Churchill
 followed  the  Chinese  economic  policy.

 Shri  Khadilkar:  Not  in  the  least.  If
 you  read  the  war  memoirs,  even  now
 you  will  feel  inspired,  because  he  was
 a  tower  of  strength  to  a  nation  which
 was  faced  with  an  enemy  like  Hitler
 with  al]  his  mighty  armaments.

 Therefore,  the  question  of  indirect
 taxation  and  direct  taxation  and  the
 question  of  price  structure  are  very
 important  and  these  matters  must  be
 thoroughly  examined.  So  far  as  the



 3705  General

 indirect  taxes  are  concerned,  people
 must  bear  some  burden;  there  is  no
 doubt  about  that.  There  the  question
 —I  will  not  go  into  details—of  taxing
 kerosene  comes.  J  am  sure,  when  all
 the  sections  of  the  House  appeal  to
 him  for  reconsideration,  he  will  do  it.
 Perhaps,  the  Minister  of  Mines  and
 Fuel  was  worried  about  it,  and  he  said
 that  by  taxing  this  commodity  he
 would  limit  the  consumption,  Today,
 oi]  has  become  a  common  man’s  fuel.
 It  is  as  necessary  as  water.  Therefore,
 unless  you  make  some  _  alternative
 provision  for  cheap  fuel,  it  should  not
 be  insisted  upon  so  far  as  kerosene
 and  such  other  articles  of  common
 man’s  consumption  are  concerned—
 vegetable  products,  soap,  cigarettes
 and  other  things  are  there—and  some
 alternative  source  of  revenue  should
 be  found  out  for  indirect  taxation.

 So  far  as  direct  taxation  is  concern-
 ed,  I  do  not  think  that  all  the  praise
 that  is  given  for  introducing  the  super
 profits  tax  is  justified,  for  one  reason,
 because  we  will  have  to  study  the
 corporate  structure.  Very  recently  a
 study  was  published  by  the  Company
 Law  Administration,  and  from  that
 study  it  is  very  clear  that  56  com-
 panies  with  a  paid-up  capital  of  more
 than  one  crore  of  rupees  constitute  50
 per  cent  of  the  paid-up  capital  of  the
 companies  registered  under  the  Com-
 panies  Act.  Of  course,  this  includes
 some  public  sector  companies  also.  I
 do  admit  it.  It  goes  on  to  show  the
 concentration  of  capital  in  a  few  hands
 and  that  the  medium  type  entrepre-
 neur  is  not  getting  enough  room  to
 advance.  This  is  a  big  phenomenon.
 The  entrepreneurship  has  assumed  a
 monopolistic  character.  Unless  there
 ate  the  Kirloskars,  the  Lalbhais,  the
 Birlas  and  the  Tatas,  no  new  concern
 can  be  floated  because  unless  they
 the  initiative  now  new  concern  can
 come  up.  I  know  of  the  medium  type
 entrepreneurs  from  Mysore,  Madras
 and  other  southern  States.  Because  of
 the  fact  that  this  entrepreneurship  is
 being  handled  by  a  few  monopolies,
 the  small  entrepreneur  class  that  is
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 coming  up  has  no  chance  in  this  eco-
 nomy.  You  must  consider  this  aspect
 and  tax  the  corporate  sector  from  this
 angle.  |  would,  therefore,  plead  one
 thing.  He  wants  money.  Why  not  in-
 crease  the  corporation  tax—as  it  is,  it
 is  50  per  cent—up  to  55  per  cent.  This
 is  an  alternative  suggestion.  I  am  not
 saying  leave  them  free.  Definitely,
 tax  the  profits,  but  do  not  tax  the  pro-
 fits,  in  such  a  manner,  even  if  they  are
 in  private  hands,  that  if  they  can  fure
 ther  invest  them  they  are  not  able  to
 do  so.  I  do  not  share  the  misgivings
 of  my  friend  here  on  my  left.  In  a
 mixed  economy  both  the  private  and
 the  public  sector  have  got  to  function
 as  One  composite  sector,  as  one  nation-
 al  sector,  in  an  emergency  like  the
 present  one.  I  do  not  look  at  it  from
 a  positively  class  angle.  We  must  ap-
 proach  it  from  a  national  angle.  If
 the  cake  we  are  making  js  bigger  we
 can  snare  it  more  equitably,  and  it
 must  be  shared.  Today,  when  we  are
 facing  China,  it  is  a  question  of  mak-
 ing  the  cake  bigger.

 Sir,  one  more  point  and  I  have  finish.
 ed.  While  concluding  the  debate  on
 the  President’s  Address,  our  Prime
 Minister  said  that  we  must  give  up  old
 grooves  of  thought.  It  applies  to  us
 as  well  as  to  the  Government.  The
 time  has  come  when  old  ideas  about
 morality,  about  socia]  behaviour,  have
 got  to  be  changed.  From  this  angle,
 I  would  appeal  to  the  Finance  Minis-
 ter,  Shri  Morarjibhai,  because  in  this
 country  he  alone,  ultimately,  has  stood
 firm  as  a  rock  so  far  as  prohibition  is
 concerned,  to  reconsider  his  policy:  on
 prohibition.  J  am  not  convinced  about
 it.  It  has  become  a  socia]  evil.  It  has
 a  corroding  influence  in  the  villages.
 It  hag  increased  crime  and  corruption.
 Therefore,  I  would  appeal  to  him,  once
 again,  to  reconsider  the  whole  policy
 of  prohibition.  It  would  add  to  the
 revenue.  At  the  same  time,  a  new
 look  has  got  to  be  given  to  the  rising
 industria]  society.  Old  moral  concep-
 tions  wiJ]  have  to  be  brushed  aside  in
 this  respect,  amd  that  is  why  I  make
 this  appeal  to  him.



 3707  General

 (Shri  Khadilkar]
 One  more  word,  and  I  have  done,  In

 his  persona]  life,  J  know,  he  is  most
 austere.  Why  should  he  not  make  that
 austerity  conspicuous  so  far  85  the
 Government  is  concerned,  cutting  all
 the  luxuries,  cutting  all  the  unneces-
 sary  expenses  and  making......

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  He  is
 trying  his  best.

 Shrj  Khadilkar:  it  is  sort  of
 streamlined  thing,  and  saying  to  the
 people  that  we  along  with  the  people
 are  prepared  to  stand  up  and  take  up
 this  economic  challenge  facing  our
 socio-economic  system  on  a  democra-
 tic  basis,  democratic  method  of  chal-
 lenging  a  totalitarian  system  of  China.
 If  we  fail  to  do  that,  our  jawans  are
 not  going  to  win  this  battle;  this  battle
 may  be  won  in  the  fields  and  factories
 of  India.

 Shrimati  Savitri  Nigam  (Banda):
 Mr,  Deputy-Speaker,  Sir,  in  spite  of
 the  fact  that  this  budget  is  a  very
 bold  and  tough  one  and  the  new  tax
 proposals  are  quite  heavy,  J]  join  all
 those  who  have  supported  them
 wholeheartedly.  Sir,  I  also  support
 the  super  profits  tax.  In  fact,  I  was
 shocked  to  hear  from  one  of  the  hon.
 Members  that  the  super  profits  tax
 proposal  will  crush  the  profit  motives
 and  therefore  the  super  profits  tax
 should  not  be  imposed.  If  this  is  the
 formula  to  crush  profit  motives,  I
 would  request  the  Finance  Minister  to
 impose  more  and  more  super  profits
 tax  so  that  we  may  be  able  to  fulfil  our
 long  cherished  dream  of  establishing  a
 socialist  pattern  of  society.

 Sir,  it  is  high  time  when  this  pro-
 fit  motive  must  be  replaced  by  the
 service  motive.  When  we  want  to
 build  up  a  strong  defence  force,  we
 will  have  to  make  sacrifices.  Once  we
 have  accepted  the  strategy  of  defence
 with  development,  we  will  have  to  pay
 for  it  and  we  must  do  it  happily.
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 But  my  only  complaint  against  the
 new  tax  proposals  is  that  these  are
 very  complicated.  Sir,  the  life  is  al-
 ready  complicated  and  difficult.  So  I
 would  request  the  hon.  Finance  Min-
 ister  not  to  make  it  more  perplexing
 by  these  complicated  tax  measures.
 For  example,  if  the  compulsory  sav-
 ings  scheme  could  be  amalgamated
 with  the  land  revenue  in  the  rural
 areas,  the  poor  uneducated  villagers
 will  not  find  it  so  difficult  in  paying  it
 along  with  the  revenues.

 Sir,  in  spite  of  the  various  economic
 drives  amd  measures  no  _  significant
 achievement  has  been  made  so  far.  A
 sort  of  compulsion  should  be  brought
 to  bear  on  the  various  departments  to
 bring  at  least  5  per  cent  economy  in
 their  respective  bodies.  The  army  of
 advisers,  stenographers,  clerks  and
 peons  should  also  be  reduced  and  the
 officers  should  learn  to  work  witl.  their
 own  hands.

 Shri  S.  M,  Banerjee;  Where  shoud
 they  go?

 Shrimatj  Savitri  Nigam:  They  could
 be  absorbed  in  other  offices  which  are
 being  opened  every  day.

 Then,  large  sums  of  money  are  bud-
 geted  for  various  schemes  and  they
 are  kept  unused  and:  unspent.  It  is
 veny  deplorable.  A  lot  of  money
 which  is  kept  idle  could  be  used  for
 some  other  productive  schemes.  For
 example,  take  the  case  of  the  Educa-
 tion  Ministry.  Every  year  large  sums
 of  money  are  budgeted  for  education
 of  the  hamdicapped,  but  they  have
 never  been  utilised  fully.  In  the  last
 six  years,  in  spite  of  the  army  of  advi-
 sers,  it  is  unfortunate  that  very  slow
 progress  has  been  made  in  this  direc-
 tion  of  education,  care  and  rehabilita-
 tion  of  the  handicapped  people.  I
 would  like  to  know  whether  the  hon.
 Minister  has  ever  thought  of  this  dead
 weight  on  the  society  and  the  econo-
 my.  No  census  hag  cver  been  taken.
 According  to  a  sample  survey  the  ap-
 proximate  number  of  handicapped
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 people  is  l$  crores.  These  people,  as
 long  as  they  are  not  educated  and  re-
 habilitated,  will  remain  unproductive
 and  they  will  always  remain  a  sort  of
 ‘burden  on  the  society.  They  will  re-
 main  a  liability  on  the  society.  But
 the  moment  they  are  educated  and
 they  are  rehabilitated,  these  people
 will  become  an  asset  to  the  society.  I
 would,  therefore,  request  the  hon.
 Finance  Minister  to  persuade  the  Edu-
 cation  Ministry  to  accelerate  the  pace
 of  progress  of  education  of  the  handi-
 capped.

 Lack  of  co-ordination  is  a  disease
 which  is  not  plaguing  only  the  States
 but  also  the  Central  Government,  and
 steps  should  be  taken  to  have  better
 co-ordination  between  the  various
 Ministries.  In  case  proper  co-ordina-
 tion  is  brought  about,  J  am  sure  many
 departments  which  are  doing  the  same
 type  of  work  will  have  to  be  amalga-
 mated.  Take  the  case  of  camps.  Vari-
 ous  ministries  are  giving  huge  grants
 for  organising  training  camps  in  res-
 pect  of  panchayats,  prohibition,  family
 planning,  plan  publicity  and  village
 level  work.  Why  should  not  some  co-
 ordination  be  brought  about.  If  all
 the  training  programmes  could  be  co-
 ordinated  properly,  I  am  sure,  in  half
 of  the  money  that  is  spent  now  a  much
 larger  number  of  people  could  be
 given  this  training.  The  hon,  Finance
 Minister  knows  the  standard  of
 honesty  in  our  country.  A  number  of
 techniques  are  adopted  by  the  big
 business  houses  in  order  to  evade  tax-
 es,  ag  is  well  known  to  all  of  us.  One
 prevalent  method  is  to  divide  the  busi-
 ness  assets  of  the  company  between
 the  members  of  the  family,  so  much
 so  that  even  when  the  child  is  in  his
 mother’s  arms  he  becomes  a  partner.
 Some  other  pretexts  are  also  used  for
 evading  tax.  Therefore,  instead  of
 taxing  the  individual  income  if  the  en-
 tire  family  income  is  taken  into  ac-
 count  for  the  purpose  of  calculating
 income-tax,  crores  of  rupees  could  be
 realised  from  the  big  business  houses
 and  8  lot  of  money  could  be  had  for
 defence  purposes.
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 Then,  administrative  delays  should
 be  stopped.  These  delays  are  hamper-
 ing  our  progress.  Recently,  the  Home
 Ministry  has  allotted  a  big  sum  to  the
 Bharat  Sevak  Samaj  to  start  a  train-
 ing  centre.  You  will  be  surprised  to
 know  that  the  grant  has  been  sanc-
 tioned  only  very  recently.  How  can
 we  spend  all  the  money  which  was
 meant  to  be  spent  over  the  course  of
 one  year  within  one  amd  a_  half
 months?  This  type  of  delays  must  be
 stopped.

 It  is  unfortunate  that  many  people
 are  sometimes  quite  fond  of  discussing
 things  about  which  they  are  quite
 ignorant.  The  same  is  the  case  of
 prohibition.  People  who  have  never
 tried  to  study  the  problem  of  total
 prohibition  have  given  such  fantastic
 arguments  to  support  their  theory
 why  prohibition  should  be  scrapped.
 In  my  opinion,  total  prohibition  is
 very  sound  not  only  economically  and
 socially  but  ethically  also.  It  is  the
 propaganda  engineered,  supported  and
 financed  b  the  liquor  industry  that
 bottlegging  has  increased  because  of
 the  introduction  of  prohibition  and.
 therefore,  there  is  loss  of  revenue  to
 the  State.  According  to  one  of  the
 most  eminent  economists  of  India,  Dr,
 V.  K.  R.  V.  Rao,  those  who  say  that
 there  is  loss  of  revenue  because  of
 prohibition  do  not  know  the  ABCD  of
 economics,  I  entirely  agree  with  him.
 It  is  obvious  that  while  Rs.  l0  crores
 or  5  crores  are  realised  jn  the  form
 of  revenue  from  liquor,  atleast  Rs.  60
 erores  go  out  of  the  pocket  of  the
 poor  people  whose  per  capita  income
 is  not  more  than  Rs.  245.  In  addition
 to  that,  there  would  be  more  accidents,
 more  crimes,  more  deformed  babies,
 murders  and  diseases.  If  our  State  is
 a  welfare  State,  we  must  keep  all
 these  factors  in  mind  when  we  talk
 about  prohibition.  I  would  request  the
 hon,  Finance  Minister  to  impress  it  on
 the  Home  Ministry  that  they  should
 take  proper  care  to  implement  the  re-
 commendations  of  the  Prohibition
 Council.  They  must  also  see  that  edu-
 cational  propaganda  is  started  simul-
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 taneously  and  vigorously  in  all  the
 States.

 I  was  surprised  by  the  remark  which
 has  been  made  by  one  hon.  Member
 of  the  opposition  regarding  the  com-
 munity  development  programme.  It  is
 only  the  arm  chair  politicians  and  feu-
 dalists  who  are  frightened  by  the
 socio-economic  awakening  and  en-
 lightment  which  is  being  created  by
 the  community  development  activities
 in  the  villages,  it  is  only  such  people
 who  c2n  s3y  that  the  money  spent  on
 this  Ministry  is  going  to  the  gutter.  I
 support  the  good  work  which  is  being
 done  by  the  Community  Development
 Ministry  in  the  villages  to  create  a
 new  revolution  in  the  villages.

 I  need  not  emphasize  the  impor.vance
 of  externa]  publicity,  specially  in
 these  days  of  national  emergency.  So
 many  hon,  Members  have  very  rightly
 pointed  out  that  our  external  publicity
 is  very  weak  to  counteract  the  strong
 false  propaganda  that  our  enemies  are
 making.  Considering  the  type  of
 information  officers  that  external  pub-
 city  unit  hag  got,  I  should  say  that  its
 publicity  is  mot  so  bad  as  it  ought  to
 be.  Many  of  these  officers  who  have
 been  absorbed  in  external  publicity
 are  thcse  who  have  been  turned  out  by
 the  Information  Ministry  because  they
 could  not  face  the  UPSC.  So,  you  can-
 not  pluck  sweet  mangoes  by  sowing
 Karela  or  bittergourd.  |  would  like
 to  draw  attention  to  the  great  short-
 coming  of  external  publicity  even  at
 this  late  stage.  I  feel  that  something
 should  be  done  immediately  to  over-
 hau]  the  department  from  top  to  bot-
 tom.  If  necessary,  the  external  pub-
 licity  unit  may  be  amalgamated  with
 the  internal  publicity  unit  because  it
 is  a  fact  that  the  internal  publicity  unit
 has  got  better  qualified  people.  Those
 people  could  be  posted  in  the  exter-
 nal  publicity  unit  if  both  are  amalga-
 mated.

 Many  people  are  really  sore  the  way
 the  selection  of  news  readers  is  made
 by  the  Information  and  Broadcasting
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 Ministry.  In  spite  of  the  fact  that  this
 post  is  very  highly  paid  the  listeners
 are  forced  to  hear  some  _  horrible
 voices.  It  is  a  very  common  saying
 that  the  only  important  qualification
 for  this  job  is  that  one  should  be  either
 the  wife,  daughter,  sister,  son  or
 nephew  of  some  high  officials.  This
 state  of  affairs  should  be  corrected.

 Lastly,  coming  to  kerosene  oil,  I
 would  like  to  add  my  feeble  voice.  It
 is  not  proper  to  tax  kerosene  oil  which
 is  used  by  the  villagers  for  removing
 darkness.  In  spite  of  taxing  kero-
 sene  oil,  it  is  used  wastefully  in  the
 urban  arcas.  That  can  be  stopped  by
 stopping  the  production  of  kerosene
 stoves  and  ovens  which  are  growing
 very  fast.  Instead  of  kerosene  choolas,
 cheap  gas  should  be  provided  as  al-
 ternative  fuel  in  the  urban  areas.  In
 that  case,  it  will  not  involve  any  fore-
 ign  exchange  and  it  will  also  save  the
 poor  villagers  from  this  new  tax  on
 kerosene  oil.  So,  I  would  request  the
 hon.  Minister  to  bring  in  an  amend-
 ment  to  the  Finance  Bill  in  orde™
 withdraw  the  tax  on  kerosene  oil.

 Shri  J.  B.  S.  Bist  (Almora):  Mr.
 Deputy-Speaker,  it  would  be  trite
 for  me  to  say  that  this  budget  im-
 poses  a  heavy  burden  on  the  people.
 It  would  be  absurd  to  deny  that  a
 heavy  burden  was  not  expected.  For
 the  last  fifteen  years  this  country  and
 the  people  had  a  fairly  easy  ufe.  There
 was  no  open  clash  with  the  neighbours
 of  the  magnitude  we  have  had  to  face
 last  year.  In  world  affairs  India’s
 prestige  stood  high.  All  this  created
 a  feeling  of  complecency  amongst  the
 people  and  the  Government.  The
 Chinese  invasion  opened  our  eyes  to
 the  facts  our  present  day  life.  I
 look  at  this  heavy  taxation  as  an  an*-
 wer  to  the  Chinese  as  a  nation’s  re-
 solve  to  defend  itself  with  blood,  sweat
 and  tears.  This  is  only  the  first  dose.
 We  may  have  to  prepare  ourselves  for
 greater  sacrifices  if  we  are  to  be  suc-
 cessful,

 Although  on  grounds  of  necessity
 there  can  be  no  objection  to  Govern-
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 ment  measures  to  raise  more  revenues,
 I  do  certainly  fee]  that  the  biggest  im-
 pact  of  the  new  taxation  proposals  will
 be  felt  by  fixed  income  groups.  It  is
 the  salaried  employees  who  will  have
 to  go  through  the  wringer.  Since
 their  tax  deductions  are  at  the  source,
 their  share  of  the  burden  can  be  rea-
 lised  without  difficulty.  It  is  the  other
 classes,  particularly  those  engaged  in
 trade  and  business  from  whom  realisa-
 tion  of  taxes  present  difficulties,  and
 they  are  aware  of  all  the  tricks  of  dup-
 ing  the  tax  authorities.  There  is  no
 denying  the  fact  that  tax  evasion  on  a
 wide  scale  is  prevalent  and  rampant  in
 the  country.  It  is  doubtful  if  the
 Government  will  be  in  a  position  to
 realise  from  these  classes  the  taxes
 which  are  due  from  them.

 There  is  also  a  murmuring  among
 the  people  that  the  new  incidence  of
 taxes  on  the  rich  is  not  so  high  as  it  is
 in  the  case  of  the  people  of  the  poorer
 and  low-income  groups.  An  all-round
 increase  im  indirect  taxation  will  cer-
 tainly  impose  a  great  strain  on  the
 poorcr  and  the  middle  classes.  The
 people  are  in  a  mood,  however,  to  bear
 this  burden  with  the  assurance  that
 the  monies  that  they  are  asked  to  part
 with  are  properly  utilised.

 If  along  with  these  new  taxation
 proposals  the  hon.  Finance  Minister
 had  come  forward  with  proposals
 effecting  drastic  economies  in  admin-
 istration,  there  would  have  been  a
 greater  appreciation  of  the  Budget.
 There  is  hardly  any  head  of  expendi-
 ture  where  there  has  been  any  reduc-
 tion.  The  expenditure  on  administra-
 tive  services  has  risen  from  Rs.  5,919
 Jakhs  in  1961-62  to  Rs.  8,828  lakhs  in
 1963-64.  There  is  hardly  any  govern-
 mental  activity  where  austerity  is
 being  practised.  If  you  talk  or  listen  to
 the  people  in  buses,  trains  or  else
 where,  you  will  find  that  the  general
 trend  of  the  conversation  is  somewhat
 like  this:  The  officers  and  the  Min-
 isters  are  having  good  times  at  the
 expense  of  public  money.
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 It  is  mo  use  talking  of  austerity,
 tightening  of  belts  and  sacrifices  to
 the  people  without  giving  them  visible
 evidence  that  the  Government  is  prac-
 tising  austerity.  I  am  reminded  of  a
 famous  Churchillian  phrase  of  wartime
 vintage  that  we  should  not  only  dress
 shabbily  but  feel  proud  about  it.  How
 many  of  our  top  people  in  this  country
 have  those  sentiments?  Have  we  cut
 down  ostentation  from  our  _  official
 life?  Those  of  us  who  visited  New
 Delhi  during  the  last  war  found  a  dif-
 ferent  atmosphere.  It  had  an  atmos-
 phere  of  preparedness.  There  was  an
 air  of  purpose  among  the  officials.  Do
 we  find  a  similar  attitude  and  atmos-
 phere  today?  Except  for  the  short
 period  when  the  Chinese  hordes  were
 advancing  into  the  country  when  one
 found  an  atmosphere  of  grim  deter-
 mination,  we  and  the  Government  seem
 to  be  gradually  reverting  to  a  take-it-
 easy  attitude.

 As  for  the  people,  the  people  are
 prepared  to  sacrifice,  but  the  people
 will  not  forgive  waste,  lethargy,  ineffi-
 ciency  and  hesitancy.  While  I  am  on
 the  subject,  J  would  like  to  remind  the
 House  of  a  speech  made  recently  in
 the  UP  Assembly  by  Shri  Narendra
 Singh  Bist;  therein  he  had  complained
 that  in  Uttarakhand,  District  Pithora-
 garh,  adjoining  Indo-Tibetan  border,
 in  spite  of  a  large  allocation  little
 work  has  been  done.  Shri  Bist  comes
 from  Pithoragarh  and  ought  to  know
 what  is  happening.  If  such  is  the
 condition  in  the  border  tract  and  for
 which  large  sums  are  and  have  been
 provided  by  the  Centre,  one  can  only
 imagine  what  may  be  happening  clse-
 where.  From  our  persona]  experience
 we  find  that  the  further  away  you  are
 from  the  seat  of  authority  the  more
 you  are  forgotten,

 Pithoragarh  is  also  a  part  of  my
 constituency.  Since  this  is  a  period
 when  such  discussions,  J  believe.  will
 not  result  in  healthy  results,  I.  think,
 I  wlil  only  say  that  the  Public  Works
 Department  needs  pulling  up.  Shri
 Jain,  President  of  our  UP  Congress
 has  been  in  those  areag  and  he  passed
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 (Shri  J.  B,  S.  Bist)
 at  least  on  the  roads.  He  has  a  good
 idea  as  to  what  is  happening  there,  at
 least  about  the  PWD.

 Again,  I  find  it  difficult  and  have  to
 curb  myself  in  making  this  statement,
 but  recently  when  the  military  went
 there,  they  did  not  have  a  very  fine
 time.  They  were  in  a  hurry  and  were
 being  shifted  from  one  place  to  an-
 other  where  means  of  transport  were
 very  hard  to  get.  I  am  sure,  under
 that  head  Government  must  have
 spent  an  enormous  amount.  Had  the
 Public  Works  Department  done  its
 duty  and  had  the  development  work
 gone  according  to  schedule,  except
 being  only  on  paper,  such  difficulties
 would  have  been  avoided.  I  need  say
 no  further.

 The  formation  of  Uttarakhand  has
 created  some  difficulties  and  my  sug-
 gestion  is  that  Almora  District  which
 adjoins  Pithoragarh  District  be  also
 included  in  Uttarakhand,  Pithorogarh
 District  at  first  formed  only  a  tehsil
 of  Almora  District.

 Referring  to  China,  much  has  been
 said  about  it,  but  the  recent  develop-
 ments,  China’s  attitude  towards  the
 Colombo  proposals,  its  recent  relations
 with  Pakistan  and  its  negotiations
 indicate  clearly  that  China  can  have
 no  friendly  feelings  for  India,  I  was
 one  of  those  who  believed  because  of
 many  statements  made  here  that
 China  was  actually  friendly  but  I
 personally  could  never  reconcile  my-
 self  with  the  idea  that  China  was  really
 friendly  to  India.  At  last  things  have
 shown  that  my  views  were  right.  I
 have  been  across  the  Tibet  border.  I
 have  seen  the  Chinese.  I  always  felt
 that  there  would  be  trouble  between
 India  and  China.  In  958  or  959  I
 had  pointed  out  in  this  very  House
 that  across  the  Almora_  border—at
 that  time  Uttarakhand  being  non
 existant—beyond  Garbyang  already
 roads  had  come  up,  and  even  arrange-
 ments  for  jet  planes  were  being  made
 by  the  Chinese  and  that  we  should  not
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 me  complacent.  There  is  a  lull  at
 present,  but  who  knows  this  may  be  a
 lull  before  a  storm.

 I  agree  with  the  hon.  Prime  Minis-
 ter  when  he  says  that  we  should  not
 be  complacent.  We  should  snot
 slacken  our  efforts  in  any  direction.
 Defence,  of  course,  we  have  to  push
 up,  but  we  have  to  push  up  in  other
 directions  also  and  special  care  has  to
 be  given  to  the  border  areas.
 One  of  my  friends  remarked—and
 his  remark  is  correct—about  the  war
 being  fought  in  the  fields  of  India.
 But  this  border  area  is  the  gateway
 to  India  and  it  is  in  the  interest  of
 the  whole  nation  to  see  that  that  area
 is  well  looked  after  by  Government.

 4  hrs.

 I  may  submit  that  in  the  areas  of
 Bhote  and  Darma  in  Pithoragarh
 district  in  Uttarakhand  division,
 people  who  traded  with  Tibet,  espe-
 cially  the  Bhotias,  have  now  lost  their
 trading  with  Tibet.  They  have  lost
 their  main  source  of  livelihood.  They
 should  be  looked  after.  The  Govern-
 ment  should  attempt  to  provide  them
 with  an  alternative  sotirce  of  liveli-
 hood.

 In  conclusion,  I  may  state,  I  do
 understand  the  difficulty  of  the
 Finance  Minister.  I  would  not  be
 very  happy  in  his  shoes  at  present.
 What  I  have  suggested  is  that  he
 may  examine  the  things  and  be  able
 to  make  a  greater  saving  and,  if  pos-
 sible,  those  hard  cases  of  taxation
 which  have  been  brought  before  the
 House  may  be  reconsidered  by  him.

 of  बड़े  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  जब  र८
 फरवरी  को  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  यहां
 बजट  पेश  किया  तो  यह  जाहिर  किग्रा  था  कि
 उन्होंने  उस  में  २७५.५०  करोड़  रु०  का
 भार  डालने  का  निश्चय  किया  है  t  उन्होंने
 खुद  कहा  है  कि  यह  एक  अभूतपूर्व  कर  भार  है।
 यह  तो  कर  बाढ़  थी  ।  जिस  तरह  से  बाढ़  भा
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 जाती  है,  नर्मदा  में  बाढ़  जाती  है,  दूसरी  नदियों
 में  बाढ़  आती  &  उसी  तरह  से  करों  की  बाढ़
 करा  गई  है  सामान्य  जनता  के  लिये  1  नगर  वास्तव
 में  देखा  जाय  तो  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  क्या
 करें  ?  इस  वक्‍त  डिफेंस  का  सवाल  हमारे
 सामने  है  ।  चाइना  का  श्राकमण  हो  गया  है।  यह
 भी  जाहिर  सुधा  है  कि  उस  वक्‍त  हमारी  तैयारी
 नहीं  थी  ।  ऐसे  वक्‍त  में  जितने  भी  कर  लगें,
 जितने  भी  पैसों  की  जरूरत  हो,  उतने  कर
 लगने  ही  चाहिये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय
 वित्त  मंत्री  जी  ने  डिफेन्स  के  लिये  जो  ८००

 करोड़  से  ऊपर  मांग  हैं  उस  को  देने  के  लिए
 जनता  सह  तैयार  है  ।  लेकिन  उस  के  साथ
 साथ  यह  देखने  की  बात  है  कि  डिकन्स  के
 साथ  साथ  डिवेलपमेंट  को  भी  जोड़  गया  है  |
 इस  को  डिफेन्स  डिवेलपमेंट  बजट  कहा  जात।
 है  ।  लेकिन  डिवेलपमेंट  और  डिफेन्स  के
 साथ  साथ  दूसरे  मंत्री  भी  कुछ  योजना  करते
 हैं  और  कहते  हैं  कि  हम  को  पता  चाहिये  4
 डिफेन्स  के  मिनिस्टर  भी  कहते  हैं  कि  पैसा
 चाहिये  ।  ऐसी  हालत  में  वित्त  मंत्री  का  यह
 कांस्य  हो  जाता  है  कि  वे  कहीं  से  पैसा  लायें  tv
 इसलिये  वित्त  मंत्री  जी  ने  दोनों  तरफ  देखा  ।
 डाइरेक्ट  ओर  इनडारेक्ट  दोनों  टैक्सेज
 लगा  कर  उन्होंने  हमें  यह  बतलाथा  कहां  से
 पैसा  जायेगा  ।  उसी  के  भ्रनुतार  उन्होंने  प्रिया
 बजट  बनाया  है  :  इस  बजट  के  लिये  किसी
 ने  कहा  है  कि  यह  डिफेन्स  बजट  है,  किसी
 ने  कहा  यह  किलिंग  बजट  है,  किसी  ने  कहा
 यह  स्टीम  रोलर  बजट  है,  राजा  जी  ने  कह
 मह  मैडमैन्प  बजट  है  ।लेकिन  मैं  कहता  कि

 There  is  a  method  in  madness.  When
 there  is  method  in  madness,  it  is  an
 intellectual  budget.

 तो  ख्याल  है  कि  यह  विक्टरी  बजट
 है,  ओर  होना  चाहिये,  झोर  चाइना  के  ऊपर
 विक्टरी  पाने  के  लिये  ही  हमारे  चित्त  मंत्री
 ने  कहा  कि  इस  वक्‍त  डिफेन्स  को  बढ़ाना  हमारा
 उद्देश्य  है  ।  ऐसा  उन्होंने  हिन्दी  के  प्रश्न  भाषण

 में  कहा  हुआ  है  7  जब  चाइना  का  ध्राकमण

 हुआ  तब  हम  ने  १४  नवम्बर  को  प्लेज  लिया
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 कौर  हमारा  कतंव्य  हो  जाता  है  कि  चाहे
 कुछ  हो  हमें  देश  के  वास्ते  सेक्रिफाइस  करनी
 चाहिये  |  उस  के  वास्ते  हम  तैयार  हैं,  जनता
 भी  तैयार  है  ।

 लेकिन  साथ  ही  साथ  हम  को  देखना
 चाहिये  कि  जो  फलों  का  भार  आ  पड़ा  है  उसका
 कारण  यह  है  कि  पहले  इमर्जेसी  रिस्क  इ क्यों-

 रेंज  का  पलट  कम  किया  गया,  उस  के  बाद  शाप
 सेल्स  टैक्स  १  से  २  करने  वाले  हैं  ।  इस  के  लिये
 बाप  भी  बिल  लाने  वाले  हैं  1  रेलव  मंत्री
 जी  ने  कर  बढ़ा  कर  ्  करोड़  रु०  कर  दिया,
 शौर  स्टेट्स  में  भी  कर  बढे  हैं  ।  इस  के  लिये
 मेरा  कहना  यह  है  कि  जिस  प्रकार  का  कोटा-
 डिनेशन  होना  चाहिये  कि  कितना  कर  जनता
 पर  पड़ा  जाता  है  जहां  पर  हमारे  माननीय
 वित्त  मंत्री जी  ने  यह  नहीं  किया  है  वहां  पर
 गड़बड़ी  होती  है  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं
 कि  राज  श्राप  के  सामने  एक  ही  खतरा  है  ।
 श्राप  को  देखना  चाहिये  कि  कम्यूनिस्ट  लोग
 क्या  कहते  हैं  |  वे  यहां  पर  क्या  कहते  हैं
 कौर  बाहर  क्‍या  कहते  हैं  7  यहां  पर  कम्यूनिस्ट
 लोग  गरीबों  के  लिये  आवाज  उठते  हैं  शौर
 कहते  हें  कि  गरीब  मारे  जाते  हैं.  बाहर  कहते
 हैं  कि  क ंपिट लिस्टों  से  कौर  ल ेलिया  जाय  if  श्राप
 को  यह  समझना  चाहिये  कि  इस  वक्‍त  बाप
 ने  जो  गरीबों  पर  टैक्स  लगाया  है  उस  का  वे
 कैपिटल  बनाना  चाहते  हैं  कौर  शासन  को
 बदनाम  करना  चाहते  हैं  ।  कम्युनिस्ट  चाइना
 का  जो  उद्देश्य  ह  उस  की  पूर्ति  करने  के  लिये
 व  लोग  इस  बात  का  फायदा  उठायेंगे  ।  इसलिए
 इस  तरह  घ्यान  देने  की  जरूरत  है  कि  आज
 दरअसल  गरीब  लोगों  पर  कौन  से  ऐसे  टैक्‍स  लग
 रहे  हैं  जिन  से  गरीब  जनता  शासन  को  कोसेगी  ।
 वित्त  मंत्री  जी  को  टैक्‍स  लगते  वक्‍त  अपने
 डिस्कशन  से  काम  लेना  चाहिये  ।

 हम  ने  देखा  है  कि  पहले  तो  प्राइस  लाइन
 घढ़ी  और  माननीय  ढेबर  जी  ने  कहा  कि  प्राइस
 लाइन  कम  करनी  चाहिये  ।  यदि  प्राइस
 लाइन  ऊंची  वो  जाती  है  तो  गरीबों  का  पर्चेजिग
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 [को  बड़े]
 पावर  कम  दो  जाती  है,  इन्वेस्टमेंट  की  ताकत
 कम  हो  जाती  है,  मगर  इन्वेस्टमट  कम
 हो  जाता  है  तो  वस्तुओं  की  कीमत  बढ़ेगी  ।

 बर तुओं  की  कीमत  बढ़ने  के  साथ  साथ  मैंने
 देखा  है  कि  उस  का  प्रभाव  शहरों  में  पडता  है
 तो  गांवों  में  जो  प्रोड्यूसर  लोग  हैं,  जो  कि
 उत्पादन  करते  हैं,  उन  के  ऊपर  भी  उस  का
 प्रभाव  पड़ता  है।  उत्पादन  होता  तो  है  लेकिन
 प्राइस  लाइन  बढ  जाती  है।  उस  के  लिये  आवाज
 उठाई  जाती  है  कि  क/श्तकारों  को  कम  कीमत
 मिलती  है  ।  इस  लिये  आप  को  देखना  चाहिये
 कि  ऐसे  कौन  से  टैक्सेज  हैं  जिन  से  प्राइस  लाइन
 बढ़ेगी,  जो  इन्वेस्टमेंट  कम  करेंग  ।  जब  हाउस
 में  भाप  के  सामने  आवाज  उठती  है  कि  इस
 से  प्राइस  लाइन  बढ़गी,  महंगाई  बढ़ेगी,
 गरीब  जनता  पर  वजन  बढ़ेगा  श्र  मनु फेक-
 रिंग  कम  हों  जायेगी  ।  इस
 की  तरफ  श्राप  का  ध्यान  जाना  चाहिये  ।
 इस  दृष्टिकोण  से  श्राप  अपने  बजट  प्रपोजल
 को  रिवाइज  करें।  आप  को  ऐसा  करना  ही
 चाहिये  ।  यहां  पर  कोई  प्रेशर  का  सवाल  नहीं
 है  1  आप  और  हम  दोनो  इस  देश  को  डिन्फ्रेडस
 करने  के  लिये  निकले  हैं,  हम  डिफेन्स  के  लिये
 तैयार  हैं  7  राज  जितने  भी  टैक्सेज  चाहियें
 जनता  देने  के  लिये  तैयार  है,  लेकिन  साधन
 को  हमें  देखना  चाहिये  ।  कोन  सा  पैसा  ऐसा
 है  जिस  को  हम  कम  कर  सकते  हैं  ।  जहां  पर
 कमी  हो  सके  वहां  कमी  करनी  चाहिये,  यह
 मेरा  सुझाव  है  |

 कौर  जो  दो  टैक्सेज  हैं  उन  के  ऊपर  भी
 यहां  काफी  चर्चा  हुई  है  7  एक  तो  कम्पलसरी
 सेविंग  स्कीम  और  दूसरे  यू पर  प्राफिट्स  टैक्स  ।
 इन  पर  विचार  करना  बहुत  जरूरी  है  ।  कम्प-
 नसरी  सेविंग  स्कीम  के  बारे  में  मेरा  यह  कहना  है
 कि  भाप  ने  काश्तकारों  के  ऊपर  जो  टैक्स
 लगाया  है  उस  के  अनुसार  उन  की  जो  लैंड

 रेवेन्यू  होगी  उस  का  ५०  प्रतिशत  उसे  बचाना
 चाहिये  ।  भ्रमर  वह  ऐसा  नहीं  करेगा  तो  बाप
 ने  उस  के  बारे  में  रक्खा  है  कि  :
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 ‘It  will  be  realised  as  if  it  is
 a  land  revenue.”

 यानी  उस  के  बैल,  उस  के  हल,  उस  की  जमीन
 को  नीलाम  कर  के  उसे  रियाज  किया
 जा  सकेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  सुझाव
 देना  चाहता  हूं  कि इस  पर  आप  सोचिये  कि  यदि
 कोई  अनइकानमिक  होल्डिंग  है,  जिस  से
 इतना  उत्पादन  नहीं  आता  है  कि  किसान
 का  पोषण  हो  सके,  तो  उस  पर  कम्पलसरी
 डिपाजिट  स्कीम  न  लागू  हो  ।  अगर  यह  कर
 दिया  जाय  तो  यह  प्राविजन  काफी  फलीभूत
 हो  सकेगा  ।  हमारे  यहां  अ्नएकानमिक
 होल्डिंग  वह  समझी  जाती  हैं  जो  बीस  एकड़
 से  कम  की  हैं  ।  इस  लिये  उन  पर  कम्पलसरी

 डिपाजिट्स  स्कीम  नहीं  लागू  होनी  चाहिये  t

 दूसरे  कम्पलसरी  डिपाजिट्स  स्कीम  में  जो  दमी
 पैसा  जमा  करता  है  उस  के  लिये  उसे  कैश
 करने  का  प्रोविजन  भी  होना  चाहिये  ।  यह
 बिल  श्राफ  एक्स्चेनन्‍्ज  की  तरह  पर  द्रॉस्फरेबल
 होना  चाहिये  ।  मान  लीजिये  किसी  के  पास
 डिपाजिट  है  ऑर  दूसरे  भी  आदमी  को  वह
 ट्रांस्फर  करना  चाहता  है  तो  करेन्सी  नोट
 की  तरह  से  यह  भी  ट्रांस्फरेबल  एक्सचेन्जेबल
 होना  चाहिये  |  अगर  आप  इस  तरह  से  करेंगे
 तो  आप  की  यह  कम्पलसरी  डिपाजिट  स्कीम
 कामयाब  होगी,  नहीं  तो  जैसा  कहा  जाता  है
 काश्तकार  के  बारे  में  :

 “They  are  born  in  debts,  they
 live  in  debts  and  they  die  in  debts.”

 ag  इन्हेरिटेंस  में  ही  डेट्स  लेता  है।  मैंने  देखा
 है  कि  अगर  कोई  (फरमान  १००  र०  कर्ज  लेता
 है  तो  उस  को  आखिर  में  डेढ़  या  दो  सौ  रुपया

 साहुकार  को  देता  होता  है,  काइतकार  का
 पूरा  परिवार  धीरे  धीरे  कर्ज  से  दब  जाता
 है  ऐसी  सूरत  में  वह  कम्पलसरी  सेविंग  स्कीम
 के  लिये  पैसा  कहां  से  देंगे  ।  आप  को  इस  पर
 विचार  करना  चाहिये  ।

 दूसरी  मेरी  मांग  यह  है  कि जो  लो  इनकम

 सर्प  वाले  लोग  हैं,  जैसे  कि  ३,०००  रु०  से
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 ५,०००  ०  तक  के  लोग  हैं,  उन  पर  आप
 नेजो  सरकारें  लगाया  है  उस  पर  आप
 को  विचार  करना  चाहिये  ।  कम्पलसरी

 डिपाजिट्स  स्कीम  उन  लोगों  के  लिये  नहीं
 होनी  चाहिये  क्योंकि  इस  से  जनता  में  काफी
 संतोष  है  ।

 दूसरी  बात  आप  को  यह  सोचना  चाहिये
 कि  आप  जो  सुपर  प्राफिट्स  टैक्स  लगाने  जा
 रहे  हैं  उस  के  बारे  में  आप  को  सोचना  चाहिये
 कि  इस  से  इन्वेस्टमेंट  करायेगा  या  नहीं  मगर
 बाप  सुपर  प्राफ़िट्स  टैक्स  लगाते  हैं  तो  डिवि-
 जेन्हस में  कम  मिलेंगे,  ज्यादा  शेयर  वे  नहीं
 लेंगे  और  जब  ज्यादा  लोग  शेयर  नहीं  लेंगे
 तो  कैपिटल  नहीं  जायेगा  ।  कैपिटल  ज्यादा
 न  जाने  से  इंडस्ट्रीज  नहीं  बढ़ेंगी  ।  राज  इस
 के  काफी  खिलाफ  लोगों  ने  आवाज  उठाई  है  ।
 किसी  ने  कहा  है  :

 “It  is  a  death  nell  to  industries.”

 यहां  से  वहां  तक  पूरे  देश  की  जनता  इस  के
 वास्ते  आवाज  उठा  रही  है  t  इस  के  लिये
 श्राप  को  डिस्क्रिप्शन  इस्तेमाल  करना  चाहिये  |
 यह  जो  करों  की  बाढ़  आई  है,  फूल  जैसा
 पाया  हुआ  है,  उस  में  जो  बड़े  बड़े  पत्तो  ग  लोग
 हैं,  इंडस्ट्रेलिस्ट्स  जो  पुराने  हैं,  आप  उन  के
 ऊपर  टैक्स  लगाइये  ।  लेकिन  जो  छोटे  लोग
 हैं,  पांच  पांच  या  सात  सात  सालसे  कम

 पुरानी  इंद्र  ट्रीज  हैं,  जो  नई  इन्डस्ट्रीज  हैँ
 उन  पर  यह  सुपर  प्राफिट्स  टैक्स
 नहीं  लगना  चाहिये  ।  जो  पुरानी  इंडस्ट्रीज
 हैं  उन  पर  लगाइये  ।  अगर  आप  ऐसा  नहीं
 करेंगे  तो  मैनुफेक्चर  कम  होगा  ।  मैनु्फक्चर
 नहीं  होगा  तो  कैपिटल  नहीं  बढ  सकेगा  ।
 छोटे  लोग  मैनुफेक्चर  नहीं  बढ़ा  सकेंगे  |

 मैनुर्फफ्चर  वही  लोग  कर  सकेंगे  जिन  के  हाथों
 में  कैपिटल  है  ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं  कि

 मह  “गाई  न  बढ़े  और  साथ  साथ  कैपीटल  जाके
 शौर  इंडस्ट्रीज  बढ़ें  यह  आप  को  देखना  चाहिये  |
 तो  इनवेस्टमेंट  और  प्रकास्टइस  इन  दोनों  को
 ध्यान  में  रख  कर  परप  को  अपना  बजट  प्रस्तुत
 करना  चाहिए।
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 फिर  श्राप  कहेंगे  कि  हम  पैसा  कहां  से
 लायेंगे  ।  मैं  कहता  हूं  कि  कम्युनिस्ट  पार्टी
 कौर  कांग्रस  पार्टी  के  जो  सदस्य  बजट  पर  बोले

 हैं  उन्होंने  आपके  बजट  को  बहुत  अच्छा  कहा  है,
 लेकिन  बाद  में  उन्होंने  “बट”  और  “इफ
 लगाया  है  ।  जो  उन्होंने  कहा  है  वही  हम  भी

 कहना  चाहते  हैं  t  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  भी  कहा
 है  कि  इनकम  टैक्‍स  ठीक  तरह  वसूल  कीजिये  ।
 झगर  श्राप  ऐसा  करेंग  तो  आपको  काफी
 पैसा  मिल  जायेगा  ।

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Sleepy
 days,  as  I  said  yesterday.

 Shri  Bade:  He  is  always  attentive.

 Shri  Morarji  Desai:  Wait  for  my
 reply.

 Shri  Bade:  He  is  ‘like  justice
 Mahmud.  He  said,  I  can  say  even
 the  last  word  you  have  utered,  even
 though  he  closed  his  eyes  on  the
 Bench.

 ay  देखा  जाये  तो  For  example,  a
 sum  of  Rs,  587.8l  lakhs  has_  been.
 shown  as  other  expenditure.

 इस  में  यदि  दस  पर  सेंट  कट  हो  जाये  तो  मैं

 कहता  हूं  कि  सात  करोड़  रुपया  फापो  बच
 सकता  हूँ  |  अगर  आप  खादी  शौर  नम्बर  चरख
 के  फंड  को  खत्म  कर  दें  तो  आपको  सात  करोड़
 बच  सकता  है  ।  यह  विभाग  तो  आप  ने  एक
 ग्रनाथालय  की  तरह  खोल  रखा  द्  ।  जिनको
 काम  नहीं  मिलता  उन  अपने  लोगों  को  आप
 इस  में  लगा  देते  हैं  ।  ये  जो  फंड  कांग्रस  के  साथ
 चले  त्  रहे  हैं  इन  को  बदलते  हुए  समय  के
 साथ  श्राप  ने  नहीं  बदला  है  ।  मगर  श्राप  इन
 चीज़ों  को  खत्म  कर  दें  तो  श्राप  को  बहुत  बचत

 हो  सकती  है  ।

 दूसरे  आपने  केरोसिन  पर  टैक्‍स  लगाया

 है  ।  इस  पर  देश  में  काफी  चर्चा  है।  आज  देश
 में  गांव  गांव  में,  पहाड़ी  क्षेत्र  में,  प्रादिवासी
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 [=  बड़े]
 क्षेत्रों  मे ंइसकी  चर्चा  हें  ।  अगर  श्राप  इस  की
 एक  बोतल  पर  दस  नया  पैसा  बढ़ा  देंगे  तो
 लोग  शासन  को  कसेंगे  ।

 इसी  तरह  से  आप  ने  जो  कर  सोप  पर
 लगाया  है  उस  स॑  भी  देश  में  अ्रसन्तोष  है  ।

 श्राप  ने  जो  स्ट्रॉ  बोर्ड  पर  कर  लगाया  है
 इससे  जो  चीजें  पक  की  जाती  हैं  उनका  दाम
 बढ़  जायेगा  ।

 श्राप  ने  तम्बाकू  पर  भी  कर  लगाया  है  ।
 तो  भाप  को  देखना  चाहिए  कि  जो  जनता  की
 रोज  की  भ्रावश्यकता  की  चीजें  हैं  उन  पर
 कर  न  लगाया  जाये,  मगर  श्राप  इन  चीजों  पर
 कर  लगायेंगे  तो  जनता  कहेगी  कि  हम  तो
 जगे  हुए  हैं  चीन  का  मुकाबला  करने  के  लिए
 लेकिन  दिल्ली  सो  रही  हूँ  छुट्टियां  कम  करनी
 चाहियें  ।  पिछली  २६  जनवरी  को  शनिवार
 था  श्र  उस  दिन  छुट्टी  थी  1  भ्र गले  दिन
 इतवार  पड़ता  था  ।  तो  महाराष्ट्र  सरकार
 ने  द्वितारा  को  किंग  डे  कर  दिया  क्‍योंकि
 शनिवार  को  छुट्टी  थी  इसलिए  कि  इस  इमरजेंसी
 में  हम  को  ज्यादा  से  ज्यादा  काम  करना
 चाहिए  ।  लेकिन  देहली  में  तो  शनिवार,,  रवि,
 सोमवार  को  भी  छुट्टियां  थीं  1  प्रखर  श्राप  भी
 इन  बातों  का  खयाल  रखेंगे  शर  जनता  के
 सामने  एसे  उदाहरण  रखेंगे  तो  जनता  को
 विश्वास  हो  जायेगा  कि  सरकार  जाग्रत  है
 और  जनता  से  जितनी  बचत  हो  सकेगी
 जनता  करेगी  ।

 आपने  यह  तो  कह  दिया  कि  हम  ने
 बचत  करनी  है  लेकिन  मैं  ने  राज  सुना  है  कि
 ६  हजार  लोग  तो  दिल्‍ली  में  प्लेटफार्म  पर  सोते

 हैं  ।  २८  फरवरी  को  काफी  सरकारी  कम-
 चोरियों  को  नोटिस  दे  दिया  गया  है,  यह  भी
 पता  चला  फि  रेलव  में  ८००  जगहों  के  लिए,
 जिनके  लिए  केवल  मौद्रिक  पास  लड़कों  की
 आवश्यकता  थी,  १७  हजार  लोगों  ने  दरख़ास्तें
 भेजीं,  कौर  इनमें  प्रधिकांगा  बी  ०  ए०  पास  थे  ।
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 तो  यह  प्रनएम्पलायमेंट  की  हालत  है  ।  इस
 ओर  श्राप  ध्यान  नहीं  देते  ।  मगर  श्राप  इन
 समस्याओ्रों  को  टैकिल  करेंगे  तो  जनता  में
 विश्वास  पैदा  हो  जायेगा  -  और  यह  जो
 आप  की  कम्पलसरी  सेविंग  की  स्कीम  है  |
 ओर  जो  श्राप  ने  कैरोसिन  कौर  सोप  पर  कर
 लगाया  है  इस  में  संशोधन  कर  देंगे  तो  जनता
 श्राप  को  यह  बजट  विक्टरी  बचट  में  बदल
 देगी  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हमारा  यह  बजट
 विक्टरी  बजट  में  बदल  जाये  ।  हम  चाहत  हैं
 कि  हमारे  देश  में  ही  आवश्यकता  के  शास्त्र
 निर्माण  हों  श्रौर  हम  को  बाहर  से  जहां  तक  हो
 कम  शास्त्र  मंगाने  पड़ें  शर  हम  अपने  ही
 प्रयत्नों  स ेचाइना  को  खदेड़  दें  ।  इसलिए  मेरा
 निवेदन  है  कि  जो  आप  की  कम्पलसरी  डिपाजिट
 की  योजना  है  कि  इसको  झनइकानमिक
 होर्डिग्स  पर  लागू  न  किया  जाये  शौर  झगर
 बाप  मेरा  कहना  नहीं  मानेंगे  तो  ये  कम्युनिस्ट
 गांव  गांव  में  जाकर  कहेंगे  कि  देखो  कांग्रेस
 सरकार ने  तुम्हारे  केरोसिन  पर  कर  लगाया
 है,  तुम्हारे  तम्बाक्‌  पर  कर  लगाया  है  कौर

 तुम्हारे  ऊपर  कम्पसलरी  डिपाजिट  योजना

 लागू  की  है  ।  इसका  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 ड्राप  ने  कहा  है  कि  जिस  की  लेंड  रेवेन्यू
 एक  रुपया  होगी  उस  पर  आपकी  यह  स्कीम

 लागू  नहीं  होगी  ।  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि
 इतनी  कम  पूंजी  किसी  की  नहीं  होगी  क्‍योंकि
 जिसकी  इतनी  छोटी  होल्डिंग  होगी  बह
 फ्रेगमेंटेशन  श्राप  होर्डिग्स  कानून  के  भ्रन्तगंत
 छपरा  जायेगी  ।  जिसके  पास  पाठ  दस  1:  एकड़
 भूमि  है  उस  पर  भी  यह  स्कीम  लागू  नहीं  होनी
 चाहिये  ।

 इसी  के  साथ  मेरा  निवेदन  हैँ  कि  जो
 आपने  तीन  हजार  से  पांच  हजार  वालों  पर
 १२५  रुपया  इनकम  टैक्स  में  बढ़ाया  है  वह
 भी  नहीं  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  जिन  उद्योगों
 को  लगे  भ्रम  पांच  सात  साल  हुए  हैं  उन  पर

 सुपर  प्राफिट्स  टैक्स  न  लगाया  जाये  ।
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 श्राप  ने  जो  करों  की  घोषणा  की  है  उसके
 कारण  दायर  बाजार  में  बड़ी  मंदी  न  गयी  है
 शौर  शायरों  के  दाम  गिर  रहे  हैं  ।  इस  तरह
 कंपीटल  फारमेशन  नहीं  हो  सकेगा  ।  इस
 तरफ  भी  आप  को  ध्यान  देना  चाहिए  |

 मैं  श्राश्ा  करता  हूं  कि  जिन  विषयों
 की  झोर  मैं  ने  सरकार  का  ध्यान  खींचा  है
 उन  पर  विचार  किया  जायेगा  और  डिफेन्स
 बजट  विक्टरी  बजट  हो  जायेगा  ।

 है
 थी  उइके  (मंडला)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,

 मैं  बजट  का  हृदय  से  समर्थन  करना  हूं  ।
 राज  हमारे  देश  के  सामने  चीन  के  हमले
 की  समस्या  सब  से  बड़ी  समस्या  हैदर  इस
 हमले  के  कारण  हम  को  अपनी  आजादी
 और  अपनी  इज्जत  की  रक्षा  करना  श्रीनिवास
 है  ।  इस  काम  को  करने  के  लिए  हम  को
 अपने  देश  में  कुशल  सैन्य  बल,  उत्पादन  द्रोह
 नैतिकता  की  बड़ी  आवश्यकता  है  |  जनता
 आज  इस  काम  के  लिए  पूरी  तरह  तैयार  है  |

 जितने  टैक्स  लगाये  गये  हैं  उन  में  से
 दो  टैक्सों  के  बारे  में,  मिट्टी  के  तेल  पर  टैक्स
 के  बारे  में  दौर  सुपर  प्राफिट्स  टैक्स  के  बारे
 में  आलोचना  की  गयी  है  1  मुझे  टैक्सों  के  सप्बन्ध
 में  कुछ  नहीं  कहना  है  क्योंकि  मैं  जानता  था  कि
 हम  को  अपनी  आजादी  और  इज्जत  की  रक्षा
 करने  के  लिए  शरीक  टैक्स  देने  पड़ेंगे  कौर
 हम  पर  काफी  टैक्स  लगेंगे  t  सेंटर  टैक्स  लगा
 रहा  है  कौर  राज्य  सेरकारें  भी  काफी  टैक्स  लगा
 रही  हैं  ।  कौर  इनके  कारण  जनता  में  बड़ा
 तहलका  मच  गया  है  ।  लेकिन  अगर  हम  अपने
 अपने  चुनाव  क्षेत्रों  में  जा कर  जनता  को  सारी
 परिस्थिति  समझाएं  तो  यह  विरोध  समाप्त
 वो  जायेगा  ।  मैं  अपने  क्षेत्र  की  पचास  साठ
 हजार  जनता  से  सम्पर्क  कर  भाया  हूं  कौर
 उन  को  मैं  ने  लड़ाई  के  सम्बन्ध  में  दौर  उसके
 कारण  लगाये  गये  टैक्सों  के  बारे  में  बताया  |
 तो  मैं  ने  देखा  कि  हमारे  पहाड़ी  इलाके  की
 आजादी  वासी  जनता  ने  इस  बात  को  समझ
 लिया  7  मैं  सारे  देश  की  जनता  के  बारे  में  तो
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 नहीं  जानता,  लेकिन  मेरे  क्षेत्र  के  लोगों  ने
 सब  कुछ  जान  लेने  के  बाद  कहा  कि  जो  भी
 टैक्स  लगाया  जाये  हम  उसको  शक्ति  भर
 प्रवीण  देंगे  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  अन्य  माननीय
 सदस्य  भी  इसी  प्रकार  अपने  क्षेत्रों  की  जनता
 की  बतलाएं  ।

 मैं  टैक्सों  के  विरोध  के  सम्बन्ध  में
 कुछ  नहीं  कहना  चाहना  किन्तु  मेरे  विचार  में
 तीन  चार  बातें  थ  मंत्री  ने  जो  बहुत  ग्राही
 की  हैं  जिनका  यहां  विरोध  होता  है,  लेकिन
 पहाडी  क्षेत्र  की  जनता  शौर  गरीब  जनता  की
 शोर  से  मैं  उन  तीन  चार  बातों  के  सम्बन्ध  में
 भ्र पने  विचार  सदन  के  सामने  रखना  चाहता
 हूँ  |

 खेतीबाड़ी  का  प्राकार  मज़बूत  करना  यह
 राष्ट्रपति  के  भाषण  में  भी  है।  भ्रमर  खेतीबाड़ी
 के  भ्राता  को  मज़बूत  करना  है  तो  शराबबंदी
 को  उठाना  नहीं  होगा  ।  इसे  कायम  रखना
 होगा  बल्कि  मैं  तो  कहूंगा  कि  शराबबंदी
 की  नीति  को  शौर  अधिक  सख्ती  से  लागू
 करना  होगा  ।  इस के  बारे  में  विस्तार  से  मैं
 बाद  में  कहूंगा  ।

 जहां  तक  कम्पलसरी  सेविका  की  बात  है
 मैं  नहीं  कह  सकता  कि  यहां  इस  कम्पलसरी
 सेविका  का  विरोध  क्‍यों  हो  रहा  है  |  भ्रमर  हमें
 सोशलिस्ट  पैद्रन  ग्राफ़  सोसाइटी  का  ढांचा
 इस  देना  में  कायम  करना  है,  भ्रमर  हमें  खेतीबाड़ी
 के  भ्राधार  को  मज़बूत  करना  है  भर  प्रखर  हमें
 काश्तकारों  को  स्वयं  भ्र पने  पैरों  पर  खड़े
 होने  के  लिए  तैयार  करना  है  तो  यह  कम्पलसरी
 सेविग्ज  की  स्कीम  बहुत  भ्रच्छी  रखी  गई  है  ny
 aa  की  सब  से  गरीब  जनता  का  प्रतिनिधित्व
 करने  वाले  की  हैसियत  से  मैं  बिलकुल  शुद्ध
 श्रन्त:करण  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे
 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  प्रतियां  बचत  योजना
 रख  कर  उचित  कौर  भ्रच्छी  बात  की  है  t

 | है  सोने  की  चर्चा  तो  यहां  नहीं  होती  है
 लेकिन  हमारे  वित्त  मंत्री  बद्दोदय  ने  सोने  के
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 [श्री  उइके]
 ऊपर  जो  एक  कंट्रोल  डाल  दिया  है  उससे
 हमारे  काश्तकारों  को  बड़ा  लाभ  होगा  ।
 सोना  और  शराब  यह  दोनों  चीजें  काश्तकारों
 के  लिए  बहुत  ही  हानिकारक  सिद्ध  हुई  हैं

 कम्पलसरी  सेविका  की  बात  मैं  बतलाना
 चाहता  हूं  मेरे  अ्रपने  चुनाव  क्षेत्र  के  जिले  से
 ७  लाख  रुपया  रैवेन्य  से  और  १६  लाख  का
 दाराब  से  जाता  है  1  भ्रमर  शराब  के  प्रचार  से
 झाड़ी  बचत  हम  कर  सकें  तो  कम्पलसरी
 सेविंग  का  ८  लाख  का  आधा  साढ़े  ३  लाख
 होता  है  शौर  शराब  से  के  लाख  की  बचत
 द्वैती  है  ।  ऐसी  हालत  में  कम्पलसरी  सेविका
 साढ़े  ३  लाख  की  होना  कोई  मुश्किल  बात

 नहीं  है  ।  इस  तरह  से  साढ़ें  ३  लाख  रुपये  की
 कम्पलसरी  सेविग्ज़  आसानी  से  हो  सकेगी  v
 वह  उन  की  पूंजी  हो  जायगी  7  आज  ५,  ५  और
 १०,  १०  रुपये  की  तकावी  लेने  के  लिए  जो
 काश्तकारों  को  हफ्तों  दौड़घूप  करनी  पड़ती
 है  वह  उन्हें  नहीं  करनी  पड़ेगी  ।  वे  खुद  अपने
 पांवों  पर  खड़े  होने  में  समर्थ  हो  जायेंगे  t
 सोने  की  खरीद  करने  में  जो  उनका  पैसा  खर्च
 होता  था  वह  बन्द  हो  जायगा  और  इस  तरह
 पैसा  उनके  पास  बचेगा  ।  कागज़  के  नोट  तो
 किसान  अपने  पास  रखना  नहीं  चाहेंगे  और
 इस  भ्रनिवायं  बचत  स्कीम  में  अनायास  ही
 उनकी  रकम  जमा  होती  चली  जायगी  ।
 यह  कोई  टैक्स  तो  है  नहीं  ।  इस  तरह  से  पांच
 साल  के  बाद  अगर  कोई  किसान  १०  रुपये  की
 जमा  देने  वाला  है  तो  उस  के  पास  २५  रुपये

 खुद  के  हो  जायेंगे  श्र  राज  २५  रुपये  बतौर
 तक़ावी  मांगने  के  लिए  जो  उसे  दिक्कत  पेश
 शादी  है  और  दौड़  धूप  करनी  पड़ती  है  वह
 उस  को  नहीं  उठानी  पड़ेगी  ।  इस  तरह  से
 अनिवार्य  बचत  के  द्वारा  किसानों  के.
 खेतीबाड़ी  के  आधार  मज़बूत  होते  जायेंगे
 भोर  वह  उसकी  पूंजी  घीरे  धीरे  बढ़ती
 चली  जायगी  |  ग्रामीण  बूंद-बूंद  करके  ही
 तालाब  भरता  हे  ।  निश्चित  रुप  से  इसके

 नवारा  उनकी  ग्राफिक  स्थिति  बहतर  होगी।
 हमारे  देश  मे  काफी  संख्या  में  गरीब  काएतकार
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 wad  हैं  परन्तु  जिस  आदिवासी  कौर  पिछड़े  क्षेत्र
 का  मैं  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  वह  खासतौर  पर
 बहुत  ही  गरीब  और  पस्त  इलाक़ा  है  इस
 भ्रनिवायं  बचत  योजना  के  कारण  बूंद-बूंद  करके'
 उन  के  पास  जो  पूंजी  जमा  होगी  वह  उनके
 बड़े  काम  में  जाने  वाली  है  ।

 शराबबंदी  को  जहां  तक  लागू  करने  का
 सवाल  है  मैं  उसका  पूर्ण  समर्थक  हूं  और  मैं  तो
 चाहूंगा  कि  उसे  और  भी  विस्तृत  रूप  से  और
 सख्ती  के  साथ  लागू  किया  जाय  ।  वैसे  मैं  इस
 सदन  को  बतलाना  चाहुंगा  कि  जिस  जाति  में
 मैं  जन्मा  हूं  वह  गौंड  जाति  है  1  हम  गौंड  ४०
 लाख  लोग  मध्य  प्रदेश  में  हैं  ।  जन्म  से  लेकर
 भरण  तक  हमारे  वहां  शराब  कंस  उपयोग  में
 पति  है  वह  मैं  बतलाना  चाहता  हूँ  ।  हम  पैदा
 होंगे  तो  शराब  से  पूजा  होगी  ।  हमारी  शादी
 होगी  तो  शराब  से  होगी  ।  हमारे  देव  की  पूजा
 होगी  तो  शराब  का  प्रसाद  चढ़ेगा  बोर  शराब
 से  पूजा  होगी  ।  हमारा  मरण  होगा  तो  शराब  से
 प्रति  दिये  होगा  ।  मतलब  यह  हुआ  कि  जन्म
 से  लेकर  मरने  तक,  भगवान  की  पूजा  आदि
 सब  चीजों  में  शराब  इस्तेमाल  की  जाती  है  t

 we  शराब  का  अभिशाप  हमारी  जाति  में  रहा
 है  ।  पिछले  ४०  साल  से  जिस  गौंड  आदिवासी

 कुल  में  मैं  ने  जन्म  लिया  है,  उस  में  इस  शराब
 के  विरुद्ध  अपने  भाइयों  में  प्रकार  करता  रहा  हूं
 शराब  से  होने  वाली  हानियों  कौर  दुष्प्रभावों  के
 बारे  में  विगत  ४०  साल  से  अपने  समाज  के
 लोगों  को  समझा  रहा  हूं  शर  मुझे  यह  कहते
 हुए  ह्य  होता  है  कि  अगर  सब  ने  नहीं  तो  कम  से
 कम  १०  लाख  आदिवासी  लोगों  ने  शराब  का
 पीना  बन्द  कर  दिया  है  ।  जो  भाई  यह  जानना

 चाहें  कि  शराब  छोड़ने  से  क्या  फर्क  आता  है
 कौर  क्या  लाभ  होता  है  वह  मेरे  साथ  आयें  ।
 मैं  उन  को  गंगा  और  यमुना  के  पानी  जैसा

 दृश्य  दिखा  दूंगा  ।  सवारों  में  जिस  गांव  के
 लोगों  ने  शराब  पीना  अभी  छोड़ा  नहीं  है  उनको
 देखें  बौर  इसके  विपरीत  जिन  गांव  वालों  ने
 शराब  पीना  छोड़  दिया  है,  उनको  देखें  तो  उन्हें
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 दोनों  में  साफ़  अन्तर  मालूम  पड़ेगा  ।  एक  तरफ़
 तो  उन्हें  गंगा  के  सफेद  पानी  के  समान  दिखाई
 देगा,  चमकदार  चेहरे,  साफ़  कपड़े  वाले  लोग
 मिलेंगे  जबकि  दूसरी  तरफ़  उन्हें  यमुना  के  नीले
 पानी  के  समान  फटे  मैले  कपड़े,  निस्तेज  चेहरे
 वाले  लोग  मिलेंगे  ।  एक  दरिद्रता  का  वातावरण
 उधर  देखने  को  मिलेगा  ।  यमुना  के  जल  का
 नीला  रूप  आपको  उधर  देखने  को  मिलेगा

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्‍या  यमुना  पवित्र
 नहीं  है  ?

 शी  उके  :  यहां  पवित्रता  का  सवाल
 नहों  है  ।  वह  तो  मैं  ने  उन  शराब  पीने  वाले
 लोगों  की  उपमा  यमुना  के  नीले  पानी  से  दी  है
 जोकि  गंगा  की  तरह  निर्मल  और  सफेद  नहों
 है  1  गंगा  और  यमुना  के  पानी  के  रंग  में  फर्क
 होता  है  ।  ठीक  वही  फर्क  आपको  शराब  पीने
 वालों  और  शराब  न  पीने  वालों  में  देखने  को
 मिलेगा  ।  आज  की  बदली  हुई  परिस्थिति  में
 तो  यह  और  भी  ज़रूरी  हो  जाता  है  कि  हमारे
 देशवासी  शराब  का  पूर्ण  रूप  से  त्याग  कर  दें  ।
 जो  लोग  सरकार  की  इस  शराबबंदी  की  नीति
 का  विरोध  करते  हैं,  उनकी  बुद्धि  पर  मुझे  तो
 तरस  आता  है  ।  चीनी  एक  भ्र फी मची  क़ौम  थी  ।
 उन्होंने  अफ़ीम  खाना  छोड़ा  और  उन  में  इतनी
 ताक़त  ञ्  गई  कि  वह  हिमालय  पहाड़  को
 लांघ  कर  भारतवर्ष  की  सितारों  में  घुस  जाये
 झोर  जब  हम  भारतवासी  उन  झ्राक्रमणकारियाँ
 को  अपने  देश  से  बाहर  खदेड़ने  के  लिए  दृढ़
 संकल्प  हैं  तब  हमारे  कुछ  भाई  शराबबंदी  की
 नीति  का  विरोध  करते  हैं  ब्रोकर  अ्रपने  यहां  की
 जनता  को  शराब  में  डुबोना  चाहते  हैं,  श्र
 चाहते  हैं  कि  वह  शराब  पीती  रहे  ।  भ्रमर  इस
 देश  में  सोशलिस्टिक  पैट्रन  आफ़  सोसाइटी
 का  ढांचा  यम  करना  है,  काश्तकारों  को
 झा थक  दृष्टि  से  बेहतर  और  स्वावलम्बी
 बनाना  है  तो  यह  शराब  की  आदत  उन  से
 छटा नि  ही  पड़ेगी  क्योंकि  इस  बुरी  आदत  के

 कारण  हमारे  देश  के  किसान  अपनी  खेतीबाड़ी
 की  तरफ़  ज्यादा  ध्यान  नहीं  दे  पाते  हैं  i  केवल

 कम्युनिटी  डेवलपमेंट  या  कृषि  डिपार्टमेंट  ही
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 काश्तकारों  की  स्थिति  को  नहीं  सुधार  सकते

 हैं  7  पिछड़ी  हुई  समाज  के,  आदिवासी  इलाक़े  के
 हरिजन  समाज  के  जो  काश्तकार  हैं  उन  से  यह
 शराब  की  बुरी  लत  छुड़ानी  होगी  ।  आज  होता
 यह  है  कि  छा राब  पीने  वाले  काइतकार  अपनी
 खेतीबाड़ी  को  भूल  जाते  हैं  प्रो  खेती  का  नूर-
 सान  द्वोता  है  ।  शराब  पीने  वालों  को  जाहिर  है
 कि  जब  काम  धाम  की  तरफ  ध्यान  नहीं  लगता  है
 तो  उन  को  कितनी  हानि  होती  है  1  भ्रमर  हमारे
 देशवासियों  से  यह  शराब  की  लत  नहीं  लड़ाई
 गई  तो  देश  इसी  तरह  दरिद्र  होता  रहेगा  और
 उस  हालत  में  हम  किस  तरह  से  अपने  देश  कौर
 समाज  को  उन्नत  कर  सकते  हैं  ?  शराब  की
 आदत  भ्रमर  हमारे  देशवासियों  में  बनी  रहती
 है  तो  हम  इस  देश  की  ग़रीब  जनता  का  जीवन
 स्तर  कैसे  ऊंचा  कर  सकते  हैं  कौर  कैसे  दुश्मन
 का  मुकाबला  कर  सकते  हैं  ?

 एक  तरफ़  तो  कुछ  लोग  शराबबंदी  इरादी
 चीजों  को  लेकर  सरकार  का  विरोध  करते  हैं
 वही  लोग  दूसरी  तरफ़  सरकार  को  इसके  लिए
 क्रि टि साइज  करते  हैं  कि  देहातों  की  हालत  सुघर
 नहीं  रही  है  ।  उनकी  यह  बात  किसी  हद  तक
 तो  ठीक  हो  सकती  है  कि  देहातों  की

 हालत  अभी  जितनी  सुघरनी  चाहिए  थी
 उतनी  नहीं  सुधरी  है।  लेकिन  यह  कहना  कि

 सुधार  नहीं  हुआ  है  यह  भी  सही  नहीं  होगा।
 मैं  अपने  पहाड़ों  केअंदर  के  देहातों  की

 हालत  के  बारे  में  जानता  हूं  कि  उनकी

 हालत  में  निश्चित  रूप  से  सुधार  हुआ  है।
 मैं  जगह  जगह  उनमें  जाता  हुं।  आज  से

 नहीं  बल्कि  पिछले  चालीस  साल  से  मैं
 उनमें  जा  रहा हूं  और  मैं  कह  सकता  हूं
 कि  राज  उनकी  हालत  पहले  के  मुकाबले
 बेहतर  है।  जो  लोग  पहले  जमीन  के  ऊपर
 बैठते  थे  आज  इस  विकास  के  कारण  हर
 एक  गांव  में  आपको  दरी  पर  बैठे  हुए
 मिलते  हैं।  उनसे  पूछो  कि  भाई  यह  दरी

 तुम्हारे  यहां  कहां  सेनाई  तो  वह  कहते  है
 कि  हमारी  गांव  पंचायत  ने  खरीदी  है।
 इसी  तरह  शाम  को  गांव  में  पेट्रोमैक्स
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 जलाये  हुए  43  मिलते  है  और  पूछने  पर
 वह  बतलाने  है  पक  यह  हमारी ग्राम  पंचायत
 के  हें  + इसलिए  आज  हमारे  तमाम  गांवों
 में  धीरे-धीरे  ही  क्यों  न  सही  लेकिन

 सुधार  अवश्य  हो  रहा  है।  राज  भ्रमर  इस
 कम्युनिटी  डेवलपमेंट  का  किसी  कारण  से
 विरोध  होते  एक  ही  बात  से  है  कि  हमारा
 जो  गरीब  और  पिछड़ा  हुआ  देहाती  समाज
 है,  वह  इन  महाजनों,  साहूकारों  और  लूटने
 वाले  लोगों  के  चंगुल  से  घटता  चला  जा
 रहा  है।  आज  हमारे  किसान  अपेक्षाकृत
 अधिक  होशियार  हो  गये  है।  इस  कम्युनिटी
 डेवेलपमेंट  के  कारण  उनमें  शिक्षा  का  प्रचार

 होता  जा  रहा  है।  वह  अपना  भला,  बुरा
 समझने  लग  गये  है।  भले  ही  कम्युनिटी
 डेवलपमेंट  विभाग  द्वारा  जितना  सुधार
 कार्य  होना  चाहिए  वह  न  हो  रहा  हो  और
 उनमें  तेजी  लाने  की  आवश्यकता  हो,
 लेकिन  घीरे  घीरे  ही  सही  कुछ  न  कुछ
 सुधार  हो  ही  रहा  है  और  हमारे  गांवों
 और  देहातों  का  नक्शा  बदलता  जा  रहा  है।
 जहां  तक  कम्युनिटी  डेवलपमेंट  के
 कामों  का  सवाल  हैश्ौर  उसमें  क्‍या  सुबीर
 करना  चाहिए  उनके  बारे  में  अगर  मझे
 अवसर  मिला  तो  जब  उनकी  डिमांड
 सदन  के  सामने  पेश  होंगी  तब  मैं  उनके
 बारे  में  निवेदन  करूंगा  लेकिन  आज  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देहाती
 क्षेत्रों  का अगर  कुछ  नक्शा  बदल  रहा  है  तो

 वह  कम्युनिटी  डेवलपमेंट  के  क/रण  ही  बदल

 रहा  है।

 कम्युनिटी  डेवलपमेंट  के  बारे  में  एक.
 राजा  नेकहा  हैकि  उस  पर  खे  किया
 जाने  वाला  बैना  गटर  में जाता  है।  श्री

 वह  देहात  को  गटर  समझते  है  क्योंकि  वह
 महल  में  रहने  वाले  है।  लेकिन  मैं  उनसे

 कहना  चाहिए:  fo  जिस  चुनाव  क्षेत्र  से  वे

 संसद्‌  में ग्राये  है,  तो  उनको  यहां  पर  गांव
 के  गठन  वालों  नेही  वोट  देकर  मेजा  है।
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 श्री मनु,  अगर  मुझे  अवसर  मिलेगा  और
 मैं  जिंदा  रहा  तो  ग्र गले  चुनाव  में  उनके  ही
 एलेक्शन  में  जाकर  उनको  वोट  ने  वाले
 लोगों  को  बतलाऊंगा  कि  उन्होंने  उनको
 गटर  कहा  है।

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मुझे  यह  कहना  है
 कि  यह  कम्पलसरी  सेविका  और  स्वरण

 कंट्रोल  तथा  दलबंदी  के  ऊपर  हमारे
 वित्त  मंत्री  महोदय  को  भीष्म  के  समान

 दृढ़  प्रतिशत  बने  रहना  चाहिए  |  उनको
 नमक  के  ऊपर  टैक्‍स  नहीं  लगाना  चाहिए
 हमारे  देश  में  करोड़ों  गरीब  लोग  जोकि
 जंगलों  में  रहते  है  उनके  लिए  नमक  ही
 मसाला,  मिर्च  और  सब्जी  है।  जंगल  से
 पत्ता,  फल  तोड़ते  है  शौर  उनमें  नमक
 मिला  कर  कौर  ऊपर  सेपानी  पीकर
 अपने  पेट  की  ज्वाला  कोशांत  करते  है।
 नमक  एक  ऐसा  पदार्थ  है  जोकि  पानी  की

 तरह  से  गरीबों  के  लिए  अनिवार्य  चीज

 है  कौर  बढ़ीं  कारण  गांधी  जी  ने  नमक  पर
 कर  लगने  के  विरुद्ध  सत्याग्रह  किया  था।

 इसलिए  नमक  पर  कर  बिल्कुल  नहीं
 लगना  चाहिए  |  नमक  गरीबों  के  लिए
 कितना  आवश्यक  है  इसके  बारे  में  मैं  अपने
 वित्त  मंत्री  महोदय  को  बतलाना  चाहता  हूं
 कि  वे  मध्य  प्रदेश  में  कमी  चलें.  बस्तर  में
 जाकर  दें)  कि  वहां  के  लोग  जब  नमक

 नहीं  ले  सकते  है  तो  वे  खारी  मिट्टी  था
 लेते  है।  जानवर  लोग  भी  जिस  मिट्टी
 को  न  खाते  होंगे  उठती  खारी  मिट्टी  को
 नमक  के  बदले  गरीब  'किसान  खोद  कर
 खाते  है।  इतनी  गरीबी  राज  हमारे  देश
 के ब्रदर  फैनी  हुई  है।  नमक  पर  टैक्स
 न  लगाने,  शराब बंधी  को  पूर्ण  रूप  से  चालू
 करने,  कम्पलसरी  सेविग्ज  स्कीम  को  लागू
 करने  कौर  यह  सोने  का  को  कंट्रोल  है,
 इन  चारों  बातों  के  सम्बन्ध  में  अगर  वित्त
 मंत्री  महोदय  अ्रपनी  भीष्म  प्रतिज्ञा  कायम
 रक्खेंगे  तोयेश  का  कल्याण  होगा  |
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 यह  मंत्रियों  के  बंगलों  पर  जो
 बिजली  कौर  पानी  के  होने  |वाले  भारी
 खर्चों  को  लेकर  एक  आवाज  खी,  उसके
 कारण  शायद  जनता  के  पास  टैक्सों  के  लिए
 जाने  को  हमारा  चेहरा  नहीं  रहेगा  ।  उसके
 कारण  हमारी  नाक  में  एक  किस्म  से  चूना  लग
 गया  है  ।  लेकिन  मैं  यह  अवश्य  निवेदन
 करूंगा  कि  इसकी  बारीकी  से  छानबीन  करने
 की  जरूरत  है।  इसके  लिए  मैं  थोड़ा  सा

 हाउसिंग  मंत्रालय  को  शेष  दूंगा।  ग्राम

 उन्होंने  वाजिब  तरीके  से  इस  मामले  को
 अपने  हाथ  में  लिया  होता  तो  पबलिक  के
 सामने  यह  तस्वीर  शायद  पेश  न  होती  जोकि
 राज  पेश  हुई  है।  केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  में
 सबसे  सीधे  सादे  रहने  वाले  हमारे  [है
 मंत्री  जी  हैं।  सुबह  ८  बजे  से  लेकर  रात
 के  १२  बजे  तक  उनके  निवास  स्थान  पर
 विजिटर  मिलते  रहते  हैं।  उनके  यहां  तीन

 तम्बू  लगे  हुए  हैं।  इन  तीनों  तरजुगों  में

 जाड़ों  में  मैं  जब  गया  हूं  तो  मैंने  देखा

 है  कि  इनमें  'हीर्टर्स  जलते  रहते  हैं,  गरमियों
 में  बिजली  के  पंखे  चलते  रहते  हैंगर  बत्तियां
 जलती  रहती  हैं।  लान  में  सर्च  लाइट
 जलती  रहती  है शौर  कुछ  बत्तीयां  उनके
 प्रोटैक्शन  के  लिए  आवश्यक  समझी  जाती

 है।  इसके  अलावा  नौकरों  के  क्वार्टसे
 भी  हैं  जिनमें  कि  बिजली  खर्च  होती  है।
 जब  इन  सबका  सारा  खर्चा  गृह  मंत्री  के
 खर्चे में  मिला  दिया  गया  और  उनका  इस

 तरह  से  कुल  बिजली  का  खर्च  ५८०
 रुपये  कर  दिया  गया  है।  ह: (ल  चूंकि  अलग
 अलग  मीटर  प्रोवाइड  कर  दिये  गये  श्र

 पूछताछ  करने  से  और  जांच  करने  से

 मालूम  हुमा  कि  पिछली  फरवरी  के  महीने
 में  उनका  केवल  १६३  रुपये  का  बिल
 बना  ।  अगर  इस  तरीके  से  हर  एफ  मंत्री
 और  उप मंत्रियों  भद्दी  को  हाउसिंग
 मिनिस्ट्री  द्वारा  यह  बतला  दिया  जाता

 झर  अलग  अलग  खर्चा  दिखलाया

 जाता  तो  मंत्रियों  के  नाम  जो  इतनी  बड़ी
 बड़ो  रकमें  दिखलाई  गई  हैं  वे  न  बनतीं।

 Discussion

 अरब  श्राम  जनता  तोइन  बारीकियों  को
 समझती  नहीं  है  कौर  वह  तो  ऐसे  समाचार
 को  लेकर  उभड़  पड़ती  है।  इसलिए  मैं
 आपके  द्वारा  आम  जनता  को  यह
 बतलाना  चाहता  हूं  कि  वास्तविकता  क्‍या
 है।  हाउसिंग  मिनिस्टरी  की  तरफ  से  जांच
 करवानी  चाहिए  और  जो  वाजिव  खर्चा

 होता  हो  उसका  फैसला  करके  जनता  के
 सामने  रक्खा  जाये।  ऐसा  होने  से  जनता
 में  फैली  हुई  गलतफहमी  दूर  होगी  शर
 उस  हालत  में  जनता  को  श्रद्ि/रक़्त  टैक्सों
 का  भार  वहन  करदे  के  लिए  हमें  समझाने
 में  ग्रा सानी  होगी  वरना  हम  प्रतिनिधियों
 के  लिए  मुश्किल  बात  होगी  ,
 इन  सब  के  बावजूद  यह  हमारी  सरकार
 ओर  वित्त  मंत्री  की  सत्व  परीक्षा  का
 समय  है।  घूसखोरी,  भ्रष्टाचार,  कीमतों
 का  बढ़ना,  ये  सारी  बाते  होने  वाली  हैं।
 जिन  लोगों  ने  रक्षा-कोष  में  ज्यादा  पैसा
 दिय।  है,  सम्भव  है  कि  सरकारी  अफसर,
 और  मंत्री  लोग  भी,  उन  पर  रहम  करेंगे
 और  उस  सरहम  करने  में  यही  लोग  घूस-
 खोरी  करेंगे,  भ्रष्टाचार  करेंगे  कौर  कीमतें
 बढ़ायेंगे।  भ्रष्टाचार  से  हमारे  देश  में
 न  मालूम  कैसा  तहेलका  होने  वाला  है।
 इस  लिए  यह  हमारी  सरकार  कौर  वित्त
 मंत्री  की  सत्व-परीक्षा  का  समय  है।  मैं
 आशा  करता  हूं  कि  जिस  प्रकार  हरिश्चन्द्र
 अपनी  सत्व  परीक्षा  में  सच्चा  निकला,
 उसी  प्रकार  सरकार  और  वित्त  मंत्री
 महोदय  भी  हरिश्चन्द्र  के  समान  ही
 बिल्कुल  साफ  निकलेंगे  ज़ोर  इससे  देश  का
 कल्याण  होगा  ।

 इतना  कह  कर  मैं  अपना  भाषण  समाप्त
 करता  हूं।

 Shri  T,  Abdul  Wahid  (Vellore):  The
 budget  presented  by  the  hon,  the
 Finance  Minister  is  nothing  but  a
 translation  into  action  of  the  desire
 and  the  resolve  displayed  by  the
 nation  which  in  October-November
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 last  rose  as  one  man  to  defend  the
 country  and  maintain  its  integrity.
 The  country  demonstrated  that  it  is
 prepared  to  make  all  sacrifices  and  to
 make  any  contribution  that  was  neces-
 sary  to  defend  the  country  and_  to
 maintain  its  integrity.  The  nation  was
 prepared  to  shoulder  whatever  burden
 it  would  have  to  for  defending
 the  country.

 A  nation  which  was  prepared  and
 which  can  contribute  Rs.  65  to  Rs,  70
 crores  as  voluntary  contribution,  I
 cannot  understand  how  it  can.grudge
 to  pay  just  an  extra  tax  of  Rs.  235:90
 crores  in  a  year.  And  it  is  nothing
 but  silly  and  perverse  thinking  to  say
 that  the  nation  is  not  prepared  to
 shoulder  this  responsibility  which  is
 just  about  four  times  the  money  it  is
 paying  by  way  of  voluntary  contri-
 bution.  I  would  have  expected  that
 Members  of  the  Opposition  here  in
 this  House  and  also  those  outside  who
 have  opposed  the  budget  proposals
 would  have  really  commended  the
 proposals  of  the  budget  to  the  nation,
 and  would  have  exhorted  the  nation
 to  accept  the  budget,  because  it  was
 necessary  and  the  nation  was  prepared
 to  do  so.  But  it  is  really  pitiable
 that  on  the  other  hand  instead  of
 exhorting  them  to  accept  it  they  are
 benumbing  their  enthusiasm,  their
 fervour,  their  patriotic  instinct  to
 help  the  country  to  defend  itself.
 I  can  se:-  that  they  are  speaking
 against  the  will  of  the  nation,  they
 are  trving  to  take  away  that  en-
 thusiasm,  that  patriotism,  that  fervour
 which  the  nation  has  shown  since
 October-November  last.

 What  is  their  alternative.  They
 want  us  to  abandon  our  non-align-
 ment  policy  and  go  on  bended  knees
 to  certain  countries,  we  can  say  to  our
 friends,  old  friends,  and  say  “Our
 country  is  being  attacked  by  our
 enemines,  we  cannot  defend  it,  we  do
 not  have  arms  and  ammunition,  we
 do  not  want  to  pay  for  them,  you
 better  take  charge  of  our  defence,  you
 defend  our  country,  we  want  to  keep
 the  money  for  ourselves,  you  spend
 for  our  defence”,  Is  that  the  way,  is
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 it  becoming  of  a  respectable  people
 to  take  up  this  attitude.  What  will
 those  other  nations  think?  Maybe, the  other  nations  whom  we  thay  ask
 may  be  prepared  to  help  us,  They
 are  prepared  to  help  us  even  without
 our  asking.  But  what  kind  of  atti-
 tude  is  this  and  what  kind  of  respect
 will  they  have  for  us,  for  a  nation
 which  does  not  want  to  spend,  which
 wants  to  keep  all  the  money  to  itself
 and  which  wants  others  to  help  it?

 You  are  asking  all  those  nations.
 Specially,  take,  for  example,  the
 United  Kingdom,  What  did  they  do
 during  the  last  Great  War.  You
 should  see  how  they  denied  them-
 selves  of  the  sugar,  how  they  denied
 themselves  of  the  eggs,  how  they
 denied  themselves  of  the  meat,  and
 every  essential  thing  that  was  needed.
 They  just  went  on  the  bare  necessities
 of  life  for  the  sake  of  defending  their
 country,  not  only  to  defend  their
 country  but  to  defend  the  entire  free-
 dom  world  during  the  last  World  War.
 And  to  such  great  nations  as  U.K.,
 U.S.A.,  Canada  and  those  people  who
 have  offered  help  voluntarily,  you  go
 and  say,  “We  do  not  want  to  spend
 money,  we  want  to  keep  all  the
 wealth  to  ourselves,  you  take  charge
 of  our  defence”  Is  that  the  way  we
 should  go  and  tell  them?  Is  it  not  rea-
 ly  shameful  that  we  should  say  that?

 I  happened  to  be  in  October  and
 November  last  in  Japan  and  USA.
 when  this  emergency  was  going  on
 here,  It  gave  me  a  sense  of  pride  and
 great  hope  to  sce  in  the  papers
 in  what  appreviative  terms  they  were
 reporting  about  the  voluntary  efforts
 and  the  voluntary  contribution  which
 our  nation,  our  people  were  putting
 forth.  It  was  reported  in  those  papers
 that  the  officers  in  Delhi  were  not  able
 to  cope  with  the  work  of  receiving
 the  contributions  coming  from  the
 people,  They  were  ful]  9  encomiums
 and  full  of  appreciative  references  to
 the  people’s  efforts,

 A  nation  will  appreciate  people  who
 try  to  help  themselves  and  defend



 3737  General

 themselves,  and  then  comes  the  ques-
 tion  of  giving  help.  Of  course  they
 are  going  to  help  us,  they  are  going  to
 help  us  to  the  utmost.  Our  delegation
 that  is  going  is  being  headed  by
 one  of  the  ablest  men,  Mr.  T.  T.
 Krishnamachariar.  I  am  sure  they
 are  going  to  help  us  with  all]  the  arms
 that  we  may  not  be  able  to  procure
 ourselves  or  get  ourselves  for  defend-
 ing  our  economy.  But  there  is
 no  need  for  us  to  say,  it  is  un-
 becoming  for  us  to  say  that  we  do
 not  want  to  tax  ourselves,  that  we
 just  want  to  be  where  we  are,  and  ask
 for  help  from  them.

 People  say  that  we  should  abandon
 our  policy  of  non-alignment,  Today
 if  we  are  being  respected  all  over
 Asia,  all  ever  Africa,  nay  all  over  the
 world,  it  is  because  we  have  kept  up
 our  policy  of  non-alignment.  This
 Policy  of  non-alignment  has  kept  us
 away  from  entanglement  in  the  cold
 war  and  so  many  other  difficulties.
 Those  difficulties  have  not  arisen
 because  of  our  policy  of  non-align-
 ment,  It  may  be  that  in  the  beginning
 some  of  the  countries  may  have
 resented  our  policy  of  non-alignment.
 But  today  I  know—I  am  constantly
 on  tour  abroad  and  know—that  our
 policy  of  non-alignment  is  being  ad-
 mired  by  the  very  nations  which  were
 opposed  to  it  in  those  old  days,  They
 want  you  to  keep  up  the  policy  of
 non-alignment,  But  it  is  to  our  dis-
 grace  that  some  of  us  want  that  we
 should  go  on  bended  knees,  that  we
 should  give  up  all  our  independence
 of  thought  and  that  we  should  become
 the  subordinates  of  somebody  else.
 That  is  what  these  people,  who  want
 us  to  abandon  the  policy  of  non-
 alignment  really,  what  us  to  do,

 While  commending  this  budget  to
 the  House  and  the  nation  I  am  not
 forgetful  of  the  effect  that  it  will  have
 on  the  price  line.  Sure,  as  somebody
 referred  to  this  morning,  sixty-five
 per  cent  of  our  people  are  earning
 below  Rs,  25,  and  any  rise  in  prices
 will  have  a  serious  effect  on  their
 cost  of  living.  Therefore  we  must  do
 something  and  we  must  try,  at  all
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 costs,  whatever  it  may  be,  to  hold  the
 price  line,

 At  this  juncture  it  may  not  be  ad-
 viseable  for  us  to  have  price  control.
 What  I  think  is  most  necessary  is  that
 we  should  spread  a  network  of  con-
 sumer  co-operative  societies  all  over
 the  country.  But  I  think  the  present
 machinery  is  not  adequate,  is  not
 sufficient  to  fulfil  this  function.  I  feel
 that  a  separate  department  should  be
 constituted  to  see  that  consumer  so-
 cieties  are  set  up  in  every  nook  and
 corner  of  the  urban  and  rural  areas.
 Every  population  of  a  hundred  thou-
 sand  people  should  be  given  two  offi-
 cers  who  should  be  charged  with  the
 responsibility  of  establishing  co-
 operative  societies  one  at  least  every
 fortnight.  Maybe,  the  question  will
 arise,  “You  are  suggesting  additional
 expenditure”.  What  I  say  is  that  the
 Government  need  not  bear  the  ex-
 penses.  A  service  charge  may  be
 charged  to  the  societies  and  the  ex-
 penses  can  be  met  by  the  co-operative
 societies  themselves,

 Then  there  is  the  question  of  agri-
 culture.  Some  of  my  friends  have
 been  saying  that  the  prices  of  agricul-
 tural  commodities  should  not  be
 brought  down.  But  I  hold  a  different
 view.  As  one  of  our  friends  told  us
 just  now,  our  people  are  so  poor
 that  they  just  want  rice  and  some
 chillies  or  something  like  that.  Rice
 is  most  necessary  and  most  important
 for  them.  We  should  try  to  bring
 down  the  cost  of  all  our  essential
 commodities,  like  rice,  vegetables,  dal
 and  some  of  these  things.  For  that  I
 do  not  want  the  agriculturists  to
 suffer.  Their  incomes  should  not  be
 touched,  because  then  the  incentive
 will  be  gone.  What  I  say  is,  there
 also  you  must  encourage  co-operative
 farming.  We  must  modernise  and
 mechanise  our  farming.  Modernisa-
 tion  and  mechanisation  cannot  be
 done  by  individuals  with  the  present
 state  of  our  meagre,  small  holdings.
 It  should  be  done  by  co-operative
 societies.  This  must  also  be  taken  up
 as  a  kind  of  war  effort  or  defence
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 effort.  We  must  encourage  co-opera-
 tive  societies,  modernise  our  agricul-
 ture  and  also  mechanise  it,

 Regarding  compulsory  savings,  I
 would  like  to  support  the  suggestion
 of  Shri  U.  N.  Dhebar  that  the  limit
 should  be  raised  to  Rs.  3,000.  Also,  in
 the  case  of  the  agriculturists  there
 should  be  some  small  limit;  it  may  be
 Rs  25  or  Rs.  30  or  whatever  the
 Finance  Minister  thinks  reasonable.
 Below  that,  they  should  be  exempted,
 and  only  those  paying  above  that
 should  be  asked  to  contribute  to  com-
 pulsory  savings.

 Then,  there  is  the  question  of  kero-
 sene.  J  do  not  agree  that  the  consump-
 tion  of  kerosene  oil  for  lighting  pur-
 poses  has  increased,  because  we  are
 rapidly  mechanising  and  electrifying
 our  villages.  So,  actually,  kerosene
 consumption  for  lighting  purposes
 Must  have  gone  down.  But  kerosene
 is  now  being  used  by  the  middle  and
 lower  middle  classes  for  cooking  pur-
 poses,  and,  therefore,  the  demand  for
 kerosene  has  gone  up.  So,  if  this  levy
 on  kerosene  is  imposed,  then  it  wull
 definitely  work  hardship  on  _  those
 lower  income  groups  who  use  this  for
 cooking  purposes.  So,  if  you  want  to
 give  them  relief,  that  is  well  and  good,
 but  if  you  do  not  want  to  give  any
 relief,  at  least  please  supply  them
 with  cheap  coal  which  can  be  substi-
 tuted  in  place  of  kerosene,  If  that  is
 done,  I  think  that  that  would  be
 better  because  you  can  reduce  your
 imports  of  kerosene  and  thereby  save
 foreign  exchange  also,

 Shrimati  Yashoda  Reddy  (Kurnool):
 What  about  kerosene  for  lighting  pur-
 poses?

 Shri  T,  Abdul  Wahid:  But  that  is
 only  a  small  quantity.

 As  regards  investment,  people  say
 that  the  super-profits  tax  will  act  as  a
 disincentive  for  foreign  investment.
 That  may  be  so;  I  do  not  know,
 because  I  am  not  able  to  gauge  it  at
 this  time.  But  if  that  be  so,  possibly,
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 the  Finance  Minister  may  give  some
 kind  of  concession  for  foreign  invest-
 ments  alone,

 Some  hon.  Members  both  from  my
 side,  unfortunately,  and  even  from  the
 other  side  also  have  made  very  un-
 charitable  references  to  the  members
 of  our  services.  I  want  to  pay  my
 highest  tribute  to  the  members  of  the
 services.  They  are  the  best  intellects
 of  the  country.  Fortunately  or  un-
 fortunately  for  us,  I  must  say,  fortu-
 nately  for  the  Government  of  our
 country  and  for  the  people  of  our
 country,  the  best  of  the  intellects  of
 our  country  are  being  drawn  to  the
 services,  whereas  in  other  countries,
 it  is  quite  the  reverse  and  the  best
 intellects  go  to  the  industries.  But,
 here  it  is  quite  different,  and  the  best
 intellects  come  to  the  services.  But
 what  is  the  remuneration  that  you  pay
 them?  The  highest  remuneration
 may  be  just  Rs.  3,000  or  so.  And  who
 are  the  people  who  are  getting  that
 remuneration  of  Rs,  3,000?  They  may
 be  just  a  handful.  And  yet  what  are
 the  services  which  they  render?  And
 what  is  the  intellect  that  they  have
 got?  If  only  those  people  had  taken
 to  industry  or  business  they  would
 have  amassed  millions  of  rupees.
 They  would  have  displaced  all  these
 indusrialists  and  they  would  have  dis-
 placed  all  those  people  who  are  not  so
 capable  of  handling  the  industries,  If
 those  people  had  manned  the  indus-
 tries  I  think  that  they  would  have
 amassed  much  more  money  than  what
 the  present  industrialists  have  done
 and  they  would  also  have  contributed
 much  more  for  the  industrial  develop-
 ment  of  the  country.  It  is  those
 people  who  have  been  drawn  to  the
 services  in  our  country,  I  honestly
 believe,  I  am  not  saying  this  be-
 because  J]  want  to  praise  them,  but
 because  I  honestly  believe,  that  the
 members  of  our  services  are  doing
 great  service  to  the  country.  They
 are  there  in  the  services  not  merely
 to  earn  some  money,  but  to  render
 service  to  th  e  country,  and  with  the
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 Same  zeal  and  the  same  patriotism
 which  we  the  politicians  claim  that  we
 alone  have  got.  They  also  have  got
 the  same  zeal  and  the  same  patriotism
 to  serve  the  country.  Therefore,  to
 make  such  uncharitable  remarks
 about  them  was  rather  unfortunate.
 Such  kinds  of  remarks  will  only  dis-
 suade  thern  from  being  drawn  to  the
 services  and  they  may  take  to  private
 industries,  I  know,  for  instance,  that
 in  my  own  State,  certain  sections  of
 the  people  were  being  discriminated
 against  in  the  services,  And  what
 was  the  result?  They  went  out  of  the
 servigss.  And  they  have  taken  to
 industries,  and  today,  most  of  the
 engineering  industries,  electrical  in-
 dustries  etc.  are  in  their  hands.  That
 is  what  is  happening  and  that  is  what
 will  happen  if  such  remarks  are  made
 about  our  services;  if  we  drive  away
 the  best  intellects  from  the  services
 by  such  remarks,  they  will  go  to  the
 industries,  and  they  will  take  to  bus!-
 ness,  of  course,  that  will  also  be  a
 welcome  thing.

 There  have  been  some  uncharitable
 remarks  about  Ministers  also.  It  was
 rather  unbecoming  of  us  Members
 who  are  the  representatives  of  a  big
 nation  in  a  big  House  like  this  to
 make  such  petty  remarks  about  elec-
 tricity,  furniture  etc.  After  all,  the
 Ministers  are  also  people  who  have
 made  sacrifices,  and  they  have  got
 such  huge  responsibility  on  them,  and
 they  should  have  some  peace  of  mind.
 Just  a  little  while  ago,  one  hon.  Mem-
 ber  was  pointing  out  that  if  only
 separate  meters  were  installed  and  the
 consumption  by  the  others  were
 separated,  the  real  truth  will  come
 out.  After  all,  these  are  all  small  things.
 We  must  concentrate  on  the  big  pro-
 blems  facing  the  country.  But  I  find
 that  leaving  those  big  problems
 aside,  we  are  just  looking  to  the  small
 things,  about  this  and  that.  I  do  not
 think  that  our  nation,  and  our  people
 are  so  ignorant  or  so  blunt-headed  as
 to  think  that  what  we  politicians  are
 saying  is  really  going  to  have  any
 effect  on  them.  They  will  think  too
 small  of  the  politicians,  and  they  will
 think,  ‘What?  These  people  are  talk-
 ing  only  about  small  things,  abeut
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 the  consumption  of  electricity  and
 water  by  Ministers  etc.  only...  I
 think  that  that  is  not  good.  I  feel
 that  we  must  rise  above  these  things.

 श्री  रामसेवक  यादव  (बाराबंकी
 उपाध्यक्ष  महोदय,  वित्त  मंत्रो  जीने
 समाजवादी  बजट  इस  सदन  के  सामने
 प्रस्तुत  किया  है,  लेकिन  यह  कैसा  समाजवाद
 है,  इसको  जरा  आप  देखें।  इस  बजट
 का  बोझ  गरीबो  पर  ग्रसित  और  अमीरों
 पर  कम  से  कम  पड़ता  है।  यहां  पर  मद्य-
 निषेध  की  बात  भी  चल  रही  है।  मैं
 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  के  साथ  सहमत  हूं
 प्रौर  मैं  चाहता  हूं  कि  मद्य निषेध  पूरे  तौर
 पर  सारे  देश  में  लागू  हो।  लेकिन  दुःख
 की  बात  तो  यह  है  4  कि  मद्य निषेध
 कौर  समाजवाद  दोनो  का  ही  बुरा  हाल  है।
 जिस  तरह  से  मदीने  के  नाम पर
 शराबखोरी  बढ़  रही  है,  उसी  तरह  से
 समाजवाद  के  नाम  पर  पूंजीवाद  बड़ी
 मौज  मस्ती  से  लहरें  मार  रहा  है।  जो  करों
 की  प्रस्तावना  वित्त  मंत्री  जीने  की  है,
 उसमें  ३६  प्रतिशत  तो  सीधे  करों  से  और
 ६४  प्रतिशत  अपरोक्ष  करों  से  आएगा  ।
 अपरोक्ष  करों  का  बोझ  अधिकतर  उपभो-
 क्‍्तातओं  और  साधारण  लोगों  पर  ही  पड़ेगा
 बौर  इसमें  भी  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि
 ३६  परसेंट  जो  सीधे  कर  लगाये  जा  रहे  हैं,
 उनका  भार  भी  जैसे  एक्साइज  ड्यूटी
 हैं  या  अनिवार्य  बचत  योजना  है,  जन-
 साधारण  पर  ही  पड़ने  वाला  है।  वित्त
 मंत्री  जी  की  कुशलता,  निपुणता,  योग्यता,
 कौर  बुद्धिमत्ता  तो  इसमें  होती  कि  वह  मौजूदा
 खर्चे  को  किसी  न  किसी  तरह  से  कम  करते,
 फिजूलखर्ची  को  रोकते  तथा  शान  बान
 ठीक  आदि  में  कमी  करते।  लेकिन  ऐसा
 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है।  उधर  जो
 हमारे  साथी  बैठते  हैं  बे  स्वतंत्र  दल  वालों
 पर  प्रिवी  पर्सिस  को  ले  करके  बढ़  कटाक्ष
 करते  हैं।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 प्रिवी  पर्स  देने  वाले  भी  तो  श्राप  लोग  हैं।.
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 [श्री  राम  सेवक  यादव]
 शाराइको  कोन  रोकता  है,  इन  प्रिवी  पुलिस
 को  बन्द  करने  से,  बड़े  बड़े  पूंजीपतियों  से
 अधिक  से  अधिक  सोना  लेने  से  और  उन  पर
 अधिक  से  अधिक  टैक्स  लगाने  से।

 हमरे  वित्त  मंत्री  जी  ने  सुपर-प्राफिट
 टैक्स  लगाया  है।  उसका  मैं  स्वागत  करता

 हैं  t  इसी  तरह  से  उनको  चाहिये  था  कि
 वह  कर  बड़े  लोगों  पर  लगाते  और  गरीब
 लोगों  पर  उचका  बत  डालते  ।  लेकिन
 अरोप  कल  ते  यह  हैकि  हमारे  वित्त
 मंत्री  जी  ने  अपने  बजट  भरण  to  ma
 है  कि  उनके  जो  कर  प्रोपोज  हैं  वे  बहुत
 न्यायसंगत  हैं,  उनके  सामने  सामाजिक
 न्याय  कीमत  भी  थी।  अगर  उनके  सामने
 सामाजिक  न्यय  की  बात  होती  तो  वित्त  मंत्री
 जी  ने  अपने  करो  की  जो  रूपरेखा  हमारे
 समने  रखी  है,  उसकी  स्थिति  दूसरी  होती,
 यानी  बड़े  लोगों  पर  करों  का  बोझ  अधिक  पड़ा
 होता  और  छोटे  लोगों  पर  कम  रो  कम  पड़ा
 होता  1  झगर  ऐसा  किया  गया  होता  तो  यह
 समाजवाद  का  सहो  रास्ता  होता  |  जब  स  रकार
 समाजवादी  समाज  की  रचना  करने  की
 घोषणा  करती  है  तो  उस  को  खास  तौर  से

 चाहिए  था  कि  करों  को  इस  ढंग  से  वितरण
 करती  कि  छोटी  और  बड़ी  आमदनी  के  बीच
 का  जो  अन्तर  ले,  वह  मिटता  ।  लेकिन  हम
 पिछले  पंद्रह  वर्षों  से  लगातार  यह  देख  रहे
 हैं  कि  छोटी  आमदनियों  और  बड़ी  आमद-
 नियों  में  फर्क  बराबर  बढ़ता  चला  जा  रहा
 है,  ज़मीन  आसमान  का  फर्क  आज  मौजूद
 है  ।  जहां  एक  तरफ  चार  ने,  छः  आने,
 आठ  आने  या  बारह  आने  कमाने  वाला

 मजदूर  है,  वहां  दूसरी  तरफ  दो  हजार,  चार

 हजार,  पांच  हज़ार  महीना  कमाने  वाला
 शरीर  यहां  तक  कि  बिड़ला  जैसा  आदमी  भी

 मौजूद  है  जो  एक  लाख,  दो  लाख  रुपया
 रोज़  कमाता  है,  एक  लाख  दो  लाख  रुपये
 की  रोज़  आमदनी  करता  है  |  यह  किस  तरह
 का  समाजवाद  है,  मेरी  समझ  में  तो  जाता

 MARCH  4,  963  Budget—General  3744 Discussion

 नहीं  है  ।  जिस  तरह  से  मद्यनिषेष  में  सूखा
 ओर  गीला  दोनों  चल  रहे  हैं,  कहीं  पर  ड्राई
 है  और  कहीं  वेट  है,  उसी  तरह  से  यह
 पूंजीवाद  [पौर  समाजवाद  भी  चल  रहा  है  ।
 जब  ड्राई  और  वेट  दोनों  चलते  हैं  तो  उस
 का  नतीजा  यह  होगा  कि  बैट  ही  बैट  रहेगा,
 गीला  ही  गीला  रहेगा,  उसी  की  चकाचक  रहेगी
 शौर  मद्यनिषेध  सफल  नहीं  हो  सकता  है  ।
 यही  आज  हो  रहा  है  |  इसी  तरह  से  अगर
 समाजवाद  शरीर  पूंजीवाद  साथ  साथ  चलेंगे
 तो  फिर  सप्रा जवाद  की  बकरी  को  पूंजीवाद
 का  गेर  हड़पता  ही  चला  जायगा  कौर  यही
 राज  हम  देख  भी  रहे  हैं  ।  हमारे  वित्त  मंत्री
 महोदय  करनी  थोड़ी  देर  के  लिए  समाजवाद
 की  वैंलगाड़ी  पर  चढ़  लेते  हैं,  दो  चार  फर्लाग
 के  लिए,  लेकिन  बाद  में  फिर  उन  को  पू  जीवाद
 की  मोटर  की  याद  जाती  है  और  फिर  जब

 वह  उस  में  बैठते  हैं,  तो  बड़ी  छलांग  मार  कर
 के  तेजी  से  चले  जाते  हैं  :  इस  का  नतीजा  यह
 है  कि  गरीबी  और  ममीरी  का  फर्क  बजाय
 मिटने  के  बराबर  बढ़ता  चला  जा  रहा  है  I
 ऐसा  यह  समाजवाद  है  v  मैं  समझता  था  कि
 इस  वार  संकटकालीन  स्थिति  में  वित्त  मंत्री
 जी  जो  प्रशासन  पर  होने  वाला  खर्च  है,  जोकि
 बराबर  पिछले  पन्द्रह  सालों  से  बढ़  रहा  है,
 उस  में  कमी  करेंगे  ।  लेकिन  जब  हम  बजट  को
 देखते  हैं  तो  पाते  हैं  कि इस  साल  भी  प्रशासन
 व्यय  ७३  करोड़  रु०  बढ़  गया  है  ।  उस  में
 कोई  कमी  करने  की  बात  नहीं  की  गई  ।  अगर

 हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  अपनी  बुद्धि  का  दस्ते-
 माल  किया  होता  तो  शायद  इस  देश  की  गरीब
 जनता  उन  को  धन्यवाद  देती  ।

 आज  जो  इन डाइरेक्ट  टैक्सेज  हैं  उन
 से  चीज़ों  के  दाम  बढ़  गये  हैं,  खास  तौर  से
 जिन्दगी  की  जरूरी  चीजों  के  दाम  ।  दाम
 तो  पहले  से  बढ़े  हुए  हैं  लेकिन  इन  करों  की
 घोषणा  के  बाद  उन  चीजों  के  दाम  तो  बढ़
 ही  गये  जिन  पर  यह  कर  लगेंगे,  बल्कि  उन
 चीजों  के  दाम  भी  बढ़  गये  जिन  पर  यह  कर
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 नहीं  लगेंगे  ।  मैं  इस  घोषणा  का  स्वागत  करता

 हूं  कि  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए
 वित्त  मंत्री  जी  भारत  रक्षा  कानून  का  प्रयोग
 करेंगे,  लेकिन  हम  पिछले  परद  सालों  से
 बराबर  देख  रहे  हैं  खास  तौर  से  सन्‌  १६५५
 के  बाद  से  कि  सरकार  बराबार  घोषणा  करती
 झाई  है  कि  वे  मूल्यों  को  बढ़ने  नहीं  देगी,
 बह  उन  के  विरुद्ध  कारंवाई  करेगी,  लेकिन
 उन  घोषणाओं  का  परिणाम  हम  क्‍या  पाते
 हैं  ?  अगर  सरकारी  आंकड़े  देखें  जायें,  इंडेक्स
 नम्बर  देखा  जाय  तो  इन  सात  सालों  में  ३५

 प्वाइंट्स  की  महंगाई  बढ़  गई  है,  यानी  हर
 साल  पांच  प्वाइंट्स  बढ़  गई  ।  यहां  पर  मुझे
 कंफ्यूशियस  की  बात  याद  आती  है  |  वह
 कहा  करते  थे  कि  मैं  आदमियों  के  शब्दों  पर
 यकीन  नहीं  करता,  मैं  उन  के  काम  पर  यकीन
 करता  हूं  ।  मैं  देखता  हुं  कि कौन  कहता  क्या

 है  कौर  करता  क्‍या  है  ।  आज  दोनों  में  बड़ा
 फर्क  पड़  गया  है  i  इसलिए  अगर  वास्तव  में
 वित्त  मंत्री  भारत  रक्षा  कानून  का  इस  बारे
 में  इस्तेमाल  करना  चाहते  हैं,  या  किया  हो,
 तो  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  मूल्य  वृद्धि
 के  खिलाफ  आज  कितने  लोगों  के  विरुद्ध
 इस  कानून  का  इस्तेमाल  किया  गया  ।  इस  के

 आंकड़े  सदन  के  सामने  रक्खें  जायें  कि  किस
 के  खिलाफ  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  और  वे
 किस  तरह  के  लोग  थे,  किस  हैसियत  के  लोग
 ये  ।  मैं  जानना  रहता.  हूं  कि  वे  कौन  लोग
 थे  ।  मेरे  मित्र  बता  रहे  हैं  कि  केवल  तीन

 मिट्टी  के  तेल  वाले  थे  ।  यानी  खोदा  पहाड़  श्र
 निकली  चुहिया  यही  कहावत  चरितार्थ  हो
 रही  है  |  आज  यहां  पर  मूल्य  वृद्धि  हो  रही  है
 लेकिन  भारत  रक्षा  कानून  का  इस्तेमाल  बड़े
 बड़े  यूं  जी पतियों  के  विरुद्ध  क्यों  हो  ?  भारत
 रक्षा  कानन  का  इस्तेमाल  होगा  समाजवादियों
 के  खिलाफ,  सोशलिस्टों  के  खिलाफ,  जोकि

 ५  रु०,  २०,  १  Fo  लगान  देने  वाले  किसान

 हैं,  जिन  के  यहां  सूखा  आ  गया  है,  फसल  सूख
 गई  है,  पूरा  कर  नहीं  दे  सकते  हैं,  टैक्स  नहीं
 दे  सकते  हैं  7  आज  .विजया नन्द  पटनायक

 की  सरकार  ने  हमारे  साथी  श्री  किशन
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 पटनायक  को,  जोकि  इस  सदन  के  सम्मानित
 सदस्य  हैं,  क्यों  गिरफ्तार  कर  लिया  ?  इसलिए
 कि  वे  भारत  सरकार  रक्षा  के  काम  में  बाघ,  डाल
 रहे  थे  जोकि  सोशलिस्ट  पार्टी  के  हैं  जो  कहती
 है  कि  जरगर  चीन  के  खिलाफ  लड़ाई  लड़नी  है
 तो  जो  कुछ  भी  सरकार  करेगी  हम  उस  के
 साथ  साथ  एक  एक  इंच  पर  समर्थन  देना
 चाहते  हैं  ।  हम  तो  तिब्बत  को  भी  आजाद
 कराने  की  बात  कहते  हैं,  सन्‌  १६४७  की
 लाइन  तक  जाना  चाहते  हैं  |  उन्हें  भारत  रक्षा

 कानून  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किया  गया  है,
 श्र  साथियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है,
 बिहार  में  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 श्री  यशपाल सिह  (कराता)  :  आज
 श्री  किशन  पटनायक  छोड़  दिये  गये  हैं  ny

 थ्री  रामसेवक  यादव  :  बड़ी  खुशी  की
 बात  हूँ  कि  मेरे  मित्र  बतलाते  हैं  कि  वे  छोड़
 दिये  गये  ।  मैं  सरकार  की  इस  सद्बुद्धि  की
 सराहना  करता  हूं।  'देर  शायद  दुरुस्त
 शायद”  ।  कभी  सद्बुद्धि  जगी  तो  ।

 एक  माननोय  रहस्य  :  बेल  पर  छूटे  हैं

 श्री  रामसेवक  यादव  :  बेल  पर  छटे  हैं  1
 अच्छा,  यह  बात  है  ।  अभी  हमारे  मित्र  बतला
 रहे  हैं  कि  वे जमानत  पर  छटे  हैं  राज  उन
 के  खिलाफ  भारत  रक्षा  कानून  का  इस्तेमाल  हो

 रहा  है  और  चीन  के  साथ  लड़ाई  लड़ने
 की  क्‍या  बात  है  ?  मुझे  शेर  याद  आता  है  :

 न  खंजर  उठेगा  न  तलवार  इन  से,
 यह  बाजू  मेरे  ग्रा जमाये  हुए  हैं  ॥'

 यह  लड़ेंगे  हम  से,  यह  लड़ेंगे  किशन  पटनायक
 ते,  हम  लोगों  से  लड़ेंगे  जो  इन  का  साथ
 देना  चाहते  हैं  t

 मैं  प्रतियां  बचत  योजना  के  सम्बन्ध
 में  कहना  चाहता  हूं,  खास  तौर  से  उत्तर
 प्रदेश  के  संदर्भ  में,  और  आप  के  द्वारा  वित्त
 मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 ये  किसानों  पर  ध्यान  दें,  खास  तौर  से  उन
 इलाकों  की  तरफ  जैसेकि  बलिया,  आजमगढ़
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 भारी  पूर्वी  जिले  हैं,  जहां  के गरीब  लोग  जान-
 बर  के  पाखाने  से  अनाज  बीन  कर  अपनी
 रोटी  चलाते  हैं,  शीरा  चाटते  हैं  शौर  जिन
 की  स्थिति  को  आंकने  के  लिये  इस  सदन  ने
 एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  वहां  पर  योजना
 आयोग  की  कमेटी  गई  हुई  थी  ।  राज  वहां
 के  किसानों  पर  प्रतियां  बचत  योनजा
 केसी  लागू  की  जा  रही  है  ?  ५०  प्रतिशत,  जबकि
 आपात्कालीन  स्थिति  को  सामने  रख  कर
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  उन  पर  २५  प्रतिशत
 टैक्स  पहले  से  ही  लगा  दिया  था  ।  कहां  से
 वे  देंगे  ?  मैं  इस  कांग्रेस  सरकार  को  बतलाना
 चाहता  हूं  कि  गांधी  जी  कहा  करते  थे  कि
 जिस  खेत  से  लाभ  नहीं  होता,  उस  अलाभकर
 जोत  से  हम  लगान  मिटायेंगे  ।  लेकिन  लगान
 कम  करने  की  कौन  कहे,  उस  पर  लगान  बढ़ा
 दिया  गया,  उन  गरीब  किसान  से  राज  Yo
 प्रतिशत  प्रति  बचत  योजना  में  लेने  का
 सरकार  इरादा  रखती  है  शहर  में  बसने
 वाले  सरकारी  नौकरों  के  लिए  १५००  रु०
 की  हदबन्दी  की  गई,  लेकिन  किसान  चाहे
 वह  एक  रुपये  का  किसान  हो  चाहे  दो  रुपये
 का  हो,  पांच  रुपये  का  हो  या  दस  या  बीस  रुपये
 का  हो,  उस  पर  कोई  हदबन्दी  नहीं  की  गई  ।

 कहां  से  देगा  ?  जिस  तरह  से  वह  अपने  कपड़े
 के  लिये,  जिस  तरह  से  वह  अपनी  रोटी  के
 लिये,  कर्जे  लेता  है उसी  तरह  से  श्राप  उस  को

 मजबूर  करेंगे  कि  वह  अल्प  बचत  योजना  का
 रुपया  देने  के  लिये  कर्जे  ले  ।  अल्प  बचत  योजना
 का  फायदा  उस  को  पांच  साल  बाद  भिड़ेंगी
 ८  ऋण,  १  रु०,  २  रु०  |  और  उस  को  फायदा

 होगा  भी  नहीं  क्योंकि  जो  कुछ ठस  को  मिलेगा

 वह  ज्यादा  से  ज्यादा  उस  के  कर्जे  को  चुकाने
 के  लिये  होगा  1  इसी  तरह  से  मैं  वित्त  मंत्री
 का  ध्यान  उन  किरायेदारों  के  बारे  में  खींचूंगा
 जिन  के  पास  एक  मकान  है  निजी  ।  उस  की

 पन्द्रह  रुपया  या  तीस  रुपया  माहवार  की
 आमदनी  है,  उस  की  रोजी  रोटी  का  श्र
 कोई  जरिया  नहीं  है,  किसी  तरह  से  वह  उस  से
 काम  चलाता  है  1  उस  से  भी  भाप  ३  प्रतिशत
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 लेंगें  ।  इस  तरह  का  समाजवाद  बाप  ने  जरूर
 कर  दिया  कि गरीब  के  लिये  भी  वही  हाल  द्रोह
 पूँजीपति  के  लिये  भी  वही  हाल  ।  इस  माने
 में  तो  हम  श्राप  को  समाजवादी  कहेंगे  कि  वित्त
 मंत्री  जी  कि  श्राप  टैक्‍स  के  मामलें  में  दोनों  को
 समान  स्तर  पर  रखना  चाहते  हैं,  एक  गरीब
 को  भी  झोर  एक  पू  जीती  को  भी  ।  इस  माने
 में  श्राप  समाजवदी हैं  दूसरे  माने  में  नहीं  ।
 इसलिए  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  लप  बचत
 योजना  के  सवाल  पर  आप  पुनर्विचार  कीजिये  ।
 यदि  आप  को  इस  प्रकार  का  टैक्‍स  लगाना  ही
 है,  इस  में  कोई  जिद  है  कि  आप  को  गरीब
 लोगों  का  खून  निकालना  ही  है,  तो  इस  तरह
 से  निकालिये  कि  कुछ  दिन  तो  वह  खून  दे  ।
 एक  साथ  मुर्गी  के  सारे  सोने  के  अंडे  निकालने
 की  कोशिश  मत  कीजिये  ।  इस  के  लिए  आप
 Yo  रु०,  १००  रु०,  Yoo  Fo  लगान  की
 हदबन्दी  कीजिये  नहीं  तो  आप  इस  देश  के
 गरीब  किसान  को  पीस  देंगे  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मुर्गी  तो  कुड़क
 हो  गई  ।

 ह्
 श्री  रामसेवक  यादव  :  अरब  प्रतिरक्षा  का

 सवाल  है  ।  जहां  तक  इस  देश  की  रक्षा  का
 सवाल  हूं,  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सदन  में  कोई
 भी  व्यक्ति  ऐसा  नहीं  होगा  जो  वित्त  मंत्री  के
 इस  खर्च  के  साथ  न  हो,  और  मैं  भी  चाहूंगा  कि
 जो  ५६७  करोड  रुपया  रक्षा  के  लिये  वे  चाहते
 हैं  चीन  का  मुकाबला  करने  के  लिये,  उस  को
 लोग  खुशी  से  देने  के  लिए  तैयार  रहें,  जरूरत
 पड़े  तो  ओर  भी  ।  लेकिन  एक  निवेदन  है  v
 केवल  रुपया  स्व्चे  करने  से  ही  देश  की  रक्षा

 नहीं  होती  ।  रुपया  खर्च  करने  से  ही  देश  की
 तरक्की  नहों  होती  ।  अगर  हम  रुपये  की  तरफ
 से  देखें  तो  पंद्रह  सालों  से  यह  सरकार  चली  भा

 रही  है,  दो  पंचसाला  योजनायें  बीत  गईं,  तीसरी
 योजना  के  भी  दो  व  बीत  गये  ।  शाप  ने  इस
 देश  पर  अरबों  के  कर  लगाये,  विदेशों  #  अरबों
 रपये  के  कर्ज  लिये  लेकिन  जब  दम  नतीजा
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 देखते  हैं  तो  कहीं  कुछ  नहीं  है  ।  आपने  इस
 लड़ाई  से  पहले  भी  रक्षा  पर  काफी  घन  खर्च
 किया,  लेकिन  अगर  नतीजा  हम  देखते  हैं  तो

 कुछ  नहीं।  मगर  हमें  इन  ८६७  करोड़  रुपयों
 से  कुछ  नतीजा  निकालना  है  तो  हमें  यह  भी
 देखना  होगा  कि  यह  घन  कैसे  खर्च  होता  है,  किस
 तरह  से  खर्च  होता  है  मगर  इसी  तरह  से  खर्च
 करना  है  जैसेकि  कलीग  एयर  रिलाइंस  को  सामान
 डालने  के  ठेके  दे  दें  और  वह  सामान  बजाय
 ठीक  ठिकाने  पहुंचाने  के  कलकत्ते  के  बाजारों
 में  बिके,  तो  ८६७  करोड़  रुपयों  से  देश  की
 रक्षा  नहीं  होगी  ।  अगर  उस  पैसे  से  जिस
 तरह  से  जीप  का  गोलमाल  हुआ  उसी  तरह
 का  गोलमाल  होना  है

 एफ  माननीय  सदस्य  :  वह  कौन  सा
 स्क्रैबल  हूँ  ?

 श्री  रामसेवक  यादव  :  जी  स्कैंडल  हुमा,
 जैसाकि  सभी  मानवीय  सदस्य  जानते  हैं  ।

 id
 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  पुरानी  बात

 है ।

 श्री  रामसेवक  यादव  :  नगर  इसी  तरह  से
 वैसा  खरे  होता  है  जेपी  किं  खबर  मिनी  कि
 जो  उतर  प्रदेश  का  कमान  का  इलाका  हुं,
 बरेली  में  जो  मिलिटरी  प्रति  हैँ,  वहां  पर
 सरकार  को  खरीद  का  ठेका  दीगर।  गया  या

 खुद  सोये  खरीदा  गया,  तो  बाजार  भाव  जो
 था  उत  से  अधिक  भाव  पर  खरीदा  गया  ।
 अगर  चची  तरीके  से  पैसा  लव  होता  हूँ  तो
 ग्रुप  चाह  इस  से  देना  क्रम  भी  खे  कर  दें
 तब  भी  इस  देश  को  रक्षा  नहीं  हो  सकती  av
 इसलिए  कम  से  कम  जो  फौज  में  होने  वाला
 भष्टाचार  हैं,  जिस  तरह  से  उस  में  सा
 बनाया  जाता  हैं,  उस  में  मुझे  शक  है  कि  कुछ
 भी  काम  हो  सकेगा  ।  जब  इस  तरह  के  लोगों
 के  हाथों  में  खर्च  होगा,  जैसेकि  मैं  ने  सुना  हे
 कि  अमरीका  गये  हैं  खुद  खरीद  करने  के  लिये,
 तो  उस  से  अभीष्ट  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  उस  के
 ऊपर  कुह  cores  दिया  जाता  चाहिये  ।
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 जब  चीन  ने  हम  पर  हमला  किया  हूँ  तो
 उस  के  साथ  फोज  का  ही  सवाल  नहीं  है,  उस
 के  साय  सवाल  है  विचार  घारा  का  भी  ।  वह
 विचार  धारा  ह  गरीब  और  अमीर  की  ।  इस
 गरीब  ब्रोकर  अमीर  कौ  विचारधारा  का
 जवाब  पलटने  नहीं  हो  सकतीं,  तोयगोला
 नहीं  होता,  हवाई  जहाज  नहीं  हो  सकता  ।
 उस  का  जवाब  यह  हो  सकता  हूँ  कि  इस  देश
 की  ४४  करोड़  जनता  में  जो  सामाजिक  और
 आर्थिक  जबरदस्त  विषमता  फैली  हुई  है  उस
 को  दूर  किया  जाय  ।  हमारी  सरकारी  और
 खास  तौर  से  प्रवान  मंत्री  ऐलान  करते  हैं  कि

 हमको  लम्बी  लड़ाई  लड़नी  पड़ेगी  t  चीन  के

 मुकाबले  में  हम  को  लम्बा  अरसा  लगेगा  ।
 तो  इस  लम्बी  लड़ाई  में  यदि  हम  को  देश  की
 ४४  करोड़  जनता  का  सहयोग  लेना  हँ  तो  यह
 बहुत  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  हम  उत  की
 सामाजिक  और  ऑ्राधिक  अवस्था  को  दुरुस्त
 करे  ।  इस  दिशा  में  इन  १५  सालों  में  कुछ
 नहीं  किया  गया  हैँ  ।  देश  में  ५०  लाख  मं प्रे ज़ी

 अभिमुख  बड़े  लोग  हैं,  जो  हजार  या  इस  से
 ज्यादा  मासिक  खर्चते  हैं  वातानुकूलित  मकानों
 में  रहते  हैं  प्रौढ़  एक  तिहाई  दौलत  के  मालिक

 हैं  ।  और  बाक़ी  देश  की  जनता  गरीबी  के
 दलदल  में  फंसी  हुई  हैं  a सरकार  का  काम
 यह  है  कि  वह  इस  देश  में  कमल  की  खेती
 करती  हूं  ।  उस  का  यह  खयाल  है  कि  दिल्ली,
 कलकत्ता  और  बम्बई  को  बड़ो  बड़ी  इमारतों  से
 सजा मों  और  गांवों  की  ओर  घ्यान  न  दिया
 जाय  ।  तो  इस  से  काम  नहीं  होगा  ।

 6  hrs.

 wa  मैं  इस  समाजवादी  सरकार  के

 कुछ  आंकड़े  श्राप  के  सामने  रखता  चाहता
 हूं  ।  पहले  मैं  इस  सदन  के  समाजवाद  से  ही
 शुरू  करूंगा  ।  इंग्लैंड  में,  जो  कि  एक  यूं  जीवादी
 देश  है,  एक  मिनिस्टर  ५  हजार  पाउंड  सालाना

 पाता हैं  कौर  उस  के  साथ  मुफ्त  बंगले  इरादी
 की  कोई  सुविधा  नहीं  हैँ  कौर  वहां  की
 पार्लियामेंट  का  एक  मेम्बर  १७५०  पाउंड
 सालाना  पाता  हे  ।  तो  श्राप  देखें  कि  उस
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 पृ जी वादी  देश  में  मिनिस्टर  और  मेम्बर  की
 तय  का  अनुपात  एक  और  तीन  का  बैठता

 हैं  ।  गौर  हम  जो  यहां  १५  सालों  से  समाज-
 वाद  की  रचना  कर  रहे  हैं  और  गांधीवाद
 और  सादगी  का  प्रचार  कर  रहे  हैं,  तो  हमारे
 यहां  मिनिस्टर  को  २२५०  रुपया  वेतन,
 Yoo  रुपया  सम्पचुग्ररी  एलाउंस,  १३  हजार
 बिजली  पानी  के  लिए  और  १३  लाख  का
 फरनीचर  दिया  गया  ।  इसके  अतिरिक्त
 भत्ते  भी  हैं  |  केवल  वित्त  मंत्री  जी  का  साल
 में  ३०  हजार  का  भत्ता  हें  ।

 इन  के  मकानों  की  तरफ  आप  जायें  तो
 आप  देखेंगे  कि  डिप्टी  मिनिस्टरों  के  पास
 जो  मकान  हैं  उन  में  इतनी  जमीन  है  कि  आप

 किडनी  खेल  सकते  हैं  ।  मंत्रियों  के  पास  जो
 मकान  हूँ  उन  में  हाकी  और  फुटबाल  के  फील्ड
 बन  सकते  हैं  और  प्रधान  मंत्री  के  मकान  में
 तो  इतनी  जमीन  है  कि  रेसकोर्स  बन  सकता

 है  1  और  इसी  प्रकार  अगर  न्य  सुविधाओं
 को  देखें  तो  आप  को  पता  चले”  कि  एक  एक
 मंत्री  पर  दस  दस  और  पन्द्रह  पन्द्रह  हजार
 रुपया  मासिक  खर्च  होता  है  ।  सदन  के  सदस्य
 का  वेतन  चार  सौ  रुपया  हँ  और  अगर  उस
 की  अन्य  सुविधाओं  अर  भत्ते  का  हिसाब
 लगाया  जाय  तो  उस  पर  करीब  एक  हजार
 महीना  खर्च  होता  है  उस  के  मुकाबले  में  आप
 देखें  कि  मंत्री  पर  कितना  खर्चा  होता  हँ  ।
 मंत्री  और  सदस्य  कैमरों  में  १५  या  बीस

 गुने  का  अन्तर  है  t

 इसी  तरह  से  अगर  अप  (जला  स्तर  तक
 जायें  तो  बड़े  अफसरों  4.7%  छोटे  कर्मचारियों
 के  वेतन  में  आप  को  जोते  आसमान  का
 अन्तर  मिलेगा  ।  यह  समाजवाद  का  नमूना  है  |
 इन  चीजों  को  खत्म  क-  ने  की  जरूरत  है  ।

 अगर  हम  फिजूलखर्ची  को  देखें  तो  उस
 में  हमारे  प्रधान  मंत्री  सब  से  आगे  हैं।  क्योंकि
 उन  के  ऊपर  तो  सब  मिला  कर  एक  दिन  में
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 करीब  २५  हजार  रुपया  खर्च  होता  है,  उनका
 भत्ता  हें  ,  घर  में  सिनेमा  बनने  की  बात  चलती  है,
 और  सिक्योरिटी  श्ररेजमेंट  है  ।  मैं  तो  चाहूंगा  कि
 इस  पर  एक  दिन  कस  कर  बहस  हो  जाय  तो
 पता  चले  कि  कितनी  फिजूलखर्ची  होती  है  ।
 हमारे  प्रधान  मंत्री  तो  फिजूलखर्ची  के  प्रतीक  हैं
 ओर  उन  की  नकल से  सारे  देश  में  फिजूलखर्ची
 चलती।  है  उदाहरण  के  लिए  जैसे  प्रधान  मंत्री

 गुलाब  का  फूल  लगाते  हैं  तो  उन  को  देख  कर
 हमारे  श्री  य  नारायण  साहब  को  भी  गुलाब
 का  फूल  लगाने  का  शौक  पैदा  हो  गया  ।  तो
 प्रश्न  मंत्री  तो  प्रतीक  हैं  फिजूलखर्ची  के  और
 उन  को  देख  कर  और  लोग  भी  यही  करते  हैं  ।
 अगर  इस  फिजलखर्ची  को  बचाया  जाय  तो
 इस  से  कई  सरकारों  का  काम  चल  सकता  है
 कई  साल  तक  ।

 अन्त  में  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  जब  तक
 भ्रष्टाचार  को  नहीं  रोका  जाएगा  तब  दक  इस
 देश  की  प्रगति  नहीं  हो  सकती  ।  चाहे  आप
 कितना  भी  पैसा  लगाएं  जब  तक  भ्रष्टाचार

 नहीं  रुकता  प्रगति  नहीं  हो  सकती  ।  और  यह
 भ्रष्टाचार  तीन  प्रकार  चलता  है  ।  बड़े  बड़े
 पूंजीपति  लोग  मन्त्रियों  के  लड़कों,  दामादों,
 रिश्तेदारों  को  अपनी  फर्मो  में  तीन  तीन  हजार
 रुपए  मासिक  पर  रख  लेते  हैं  जबकि  उनका
 बाजार  का  मूल्य  दो  सौ  शौर  तीन  सौ  से  अधिक

 नहीं  होता  ।

 दूसरे  प्रकार  का  करप्शन  विविध  प्रकार
 के  ट्रस्ट  का  वना  कर  किया  जाता  है  1  मिसाल
 के  लिए  चेचम्मा  ट्रस्ट  ह ैएम०  को  मथाई  की
 मां  के  नाम  पर  ।  उनका  नाम  कोई  नहीं  जानता
 यह  ट्रस्ट  तीन  लाख  से  शरू  हुआ  था,  शब  इसमें
 २४  लाख  रुपया  है  ।  यह  रुपया  बिड़ला  आदि
 बढ़ें  लोग  देते  हैं,  क्‍यों  देते  हैं  यह  सदन  पशु-
 मान  लगा  सकता  है  ।

 इसी  तरह  से  एक  जनहित  ट्रस्ट  है  जि  सको
 प्रधान  मन्त्री  के  घर  के  सदस्य  चलाते  हैं  ।  पता
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 नहीं  इसका  क्‍या  मकसद  है,  कहां  से  पैसा
 दाता  है  और  इसमें  क्या  काम  होता  है

 इसी  तरह  से  एक  जनशक्ति  निधि  नाम
 से  ट्रस्ट  बना  है।  इन  चीजों  में  पूंजीपति  पैसा
 देते  हैं  कौर  उससे  फायदा  उठाते  हैं  और  सरकार
 को  बड़ा  नुकसान  पहुंचाते  हैं  ।

 इसी  तरह  से  मन्त्री  लोगों  के  रिश्तेदार
 कल  कारखानों  में  घुस  गए  हैं  ।  कलिंगा

 ट्यूब्स  लिमिटेड  में  इस  तरह  का  करप्शन  है  ।
 उसको  बाहर  से  माल  मंगाने  के  इम्पोर्ट  लाइसेंस
 दिए  जाते  हैं  और  माल  कलकत्ता  के  बन्दरगाह
 में  आते  ही  बिक  जाता  है  ;  और  इस  तरह
 हिस्सेदारों  को  नुकसान  होता  है  ।  तो  इस  तरह
 की  चीजें  चल  रही  हैं  ।  मूंदड़ा  काण्ड  हुआ,  बोस
 इनक्वायरी  कमेटी  बैठी,  और  इसी  तरह  से
 रूबी  और  ऐशियाटिक  बीमा  की  गड़बड़  चल
 रही  है  मैं  तो  चाहूंगा  कि  जितने  भी  बिड़ला
 टाटा  आदि  के  बड़े  बड़े  प्रतिष्ठान  हैं  इनकी  जांच
 करायी  जाए  ।  ऐसा  होने  पर

 आपको
 पता

 चलेगा  कि  कौन  चीज  हो  रही  है  और  कहां  क्या
 गोलमाल  है,  किस  तरह  से  पैसा  जाता  है  ।  जब
 हम  यह  करेंगे  तभी  हमको  जाकर  स्वस्थ  सर-
 कार  मिल  सकेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  वित्त  मन्त्री  से
 निवेदन  करूंगा  कि  जब  वे  इन  सारी  चीजों  पर
 ध्यान  देंगे  तभी  देश  का  भला  कर  सकेंगे  t

 at  हवा  प्र०  ज्योतिषी  (सागर)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  वित्त  मन्त्री  जी  द्वारा

 प्रस्तुत  बजट  पर  जब  मैं  बात  करने  को  खड़ा
 हुआ  हूं  तो  मेरे  सामने  अपने  गांव  के,  अपने  क्षेत्र
 के  और  अपने  देश  के  गरीब  आदमियों  की
 तस्वीर  है  ।  इस  सदन  में  गरीबों  की  तरफ  से

 बहुत  बात  कही  जाती  है  ।  बार  बार  इस  बात
 को  कहा  जाता  है  कि  गरीबों  को  पीसा  जा  रहा
 है,  गरीबों  को  सताया  जा  रहा  है  t  मैं  उन
 गरीबों  की  तरफ  से  वित्त  मन्त्री  जी  को  आपके

 हारा  यह  आश्वासन  दे  देना  चाहता  हुं  कि
 समस्त  करीब  जनता  इस  बजट  के  साथ  है  |
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 यह  बजट  चीन के  युद्ध  की  छाया  में  बना
 है,  इस  बात  को  इस  देश  की  जनना  अच्छी  तरह
 हृदयंगम  कर  चुकी  है  1  इस  देश  का  बच्चा  बच्चा
 इस  बात  को  समझता  है  कि  चीनी  आक्रमण
 को  हमको  मुस्तैदी  से  मुकाबला  करना  है,  और
 ऐसा  करने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  वह  अपने
 समस्त  वित्तीय  साधनों  को  अधिक  से  अधिक
 त्याग  और  बलिदान  करके  एकत्र  करें  ताकि
 एक  मजबूत  सेना  खड़ी  की  जा  सके  और  हमारी
 सेना  को  ताकत  पहुंचायी  जा  सके  श्र  साथ  ही
 साथ  इस  देश  में  सुरक्षा  के  अनुकूल  वातावरण
 बनाया  जा  सके  ।

 यह  ठीक  है  कि  बजट  बोझिल  है  और
 इसका  बोझ  गरीब  पर  भी  पड़ने  वाला  है,
 लेकिन  गरीब  महसूस  करता  है  कि  भारतमाता
 उसकी  भी  माता  है  और  उसकी  माता  की
 छाती  पर  जो  आक्रमण  किया  गया  है  उसका

 मुकाबला  करने  के  लिए  गरीब  बहुत  ज्यादा
 व्यग्र  ह ैऔर  कहता  है  कि  गरीबों  की  संख्या
 प्रतीक  है  इसलिए  हमारे  लिए  अधिक  त्याग
 कौर  बलिदान  करना  और  भी  ज्यादा  स्वा-
 भाविक  है  और  वह  इसके  लिए  तैयार  है  1

 (Dr.  Sarosyrmnr  ‘MAHISHT  in  the  Chair]

 5.07  hrs.

 सभानेत्री  जी,  १५  अरब  ८६  करोड़  ७३
 लाख  की  आय  और  १८  अरब,  ५२  करोड़  ४०
 लाख  के  व्यय  के  इस  बजट  में  जो  करवृद्धि  की
 गयी  है  पिछले  जमाने  में  किन्हीं  पांच  वर्षों  में
 इतनी  करवृद्धि  नहीं  की  गयी  ।  इस  दृष्टि  से
 निश्चित  रूप  से  यह  बजट  बोझिल  है  ।  लेकिन
 जब  भी  इस  तरह  की  बात  हो  तो  हमें  यह
 विचार  करना  होगा  कि  आखिर  कौनसी
 परिस्थितियां  और  कौनसा  वातावरण  है
 जिसके  कारण  हमको  ऐसा  करना  पड़  रहा  है  ।

 वित्त  मन्त्री  जी  को  इस  देश  के  गरीब  की
 हालत  मालूम  है  v  वे  गरीबों  के  बीच  में  रहे  हैं
 कौर  उनकी  स्थिति  का  अध्ययन  करने  के

 पश्चात्  भी  उन्होंने  यह  जरूरी  समझा  कि  यह
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 [श्री  ज्वा०  प्र०  ज्योतिषी]

 बोझ  इस  देश  के  गरीब  उठा  सकते  हैं  और  उन
 कोप्उठाना  चाहिए  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  सदन  के
 सामने  उनको  अपने  इलाके  की  जनता  की
 तरफ  से  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि गरीब  जनता
 निश्चित  रूप  से  पूरे  तौर  पर  बजट  से  सहमत
 है  ।  और  उसका  स्वागत  करती  है  ।  यह  ज़रूर
 है  कि  हमको  यह  विचार  करना  होगा  कि  वहां
 पर  और  किस  हद  तक  गरीब  कौनसा  बोझ
 सम्भाल  सकते  हैं  और  कहां  पर  कौनसा  बोझ

 हमको  कम  करना  है  1  अगर  हम  समझते  हैं  कि

 मिट्टी  के  तेल  की  गांवों  के  लिए  ही  विशेष
 आवश्यकता  है श्रौर  उस  पर  जो  टैक्स  है  उत्तरी
 बोझ  गांव  वालों  पर  पड़ने  वाला  है  तो  हमको
 विचार  करना  होगा  कि  हम  उस  दिशा  में
 क्या  कमी  करें  ।  मिट॒टी  का  तेल  बाहर  से
 आयात  किया  जाता  है  और  आज  की  स्थिति  में
 इस  पर  बहुत  ज्यादा  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करना
 गलत  है  1  वित्त  मन्त्री  मिट॒टी  के  तेल  के  आयात
 को  कम  करना  चाहते  हैं  -  उनकी  यह  भावना

 स्तुत्य  है  q  इस  भावना  की  हम  बहुत  क़द्र  करते

 हैं  लेकिन  क्या  यह  अच्छा  न  हो  कि  तेल  के  मूल्य
 वही  रक्‍खे  जायं,  आयात  को  नियन्त्रित  कर
 दिया  जाय,  एक  मिक़दार  निर्धारित  कर  दी
 जाय  कि  इतना  ही  तेल  इस  देश  में  आयेगा
 और  जितना  आयेगा  उतने  में  ही  इस  देश  की
 अपनो  तेल  की  श्रावव्यकता  पूरी  करनी

 होगी  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  कम  से  कम

 मिट्टी  के  तेल  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  से

 कुछ  विचार  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि
 उसके  बढ़े  हुए  दाम  का  बोझ  केवल  गरीबों  पर

 पड़ने  वाला  है  देश  आज  संकटकालीन
 स्थिति  से  गुज़र  रहा  है  सुरक्षा  कानून  हमारे
 साथ  है  इसलिए  जनहित  में  जरगर  हमें  करोड़ों
 को  लागू  करने  की  ज़रूरत  पड़े  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  हमें  उनका  लाभ  लेना  चाहिए  कौर  उन्हें
 लागू  करने  से  हिचकिचाना  नहीं  होगा

 एक  माननीय  सदस्य  :  कण्ट्रोल  से  ब्लैक
 मार्केट  होता  है  |
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 at  ‘FATo  go  ज्योतिषी  :  ग्रह  ग्राहक
 सुरक्षा  की  स्थिति  है,  सुरक्षा  कानून  हमारे  पास
 है  जोर  शासन  कण्ट्रोल  को  यदि  वह  आवश्यक
 समझे  तो  उन्हें  लागू  करके  मज़बूती  से  उन  पर
 अमल  करवा  सकता  है  और  ब्लैक  मार्केट  करने
 वाले  लोगों  के  साथ  सख्ती  से  भी  पेश  श्र
 सकता  है  |  मैं  कक्ट्रोलो  से  डरता  नहीं  हूं  और
 समझता  हूं  कि  शासन  को  भी  कपण्ट्रोलों  का  डर
 नहीं  होना  चाहिए  |  भ्रमर  ज़रूरत  महसूस  की
 जाय  तो  इस  तरह  के  नियन्त्रण  लाना  चाहिए
 लेकिन  गरीबों  को  निश्चित  रूप  से  करो  के
 बोझ  से  जितना  भी  बचाया  ज।  सकता  है,
 उतना  बचाने  की  चेष्टा  करनी  चाहिए  1

 सुपर  प्राफिट  टैक्स  के  सम्बन्ध  में,  इस
 सदन  में  बड़ी  चर्चा  हुई  ।  मैं  कोई  बड़ा  अर्थ॑-
 शास्त्री  नहीं  हूं  लेकिन  मुझे  लगता  है  कि  इसके
 कारण  उद्योगों  पर  कोई  खास  रुकावट  नहीं
 आने  वाली  है  हमें  इस  देश  में  से  व्यक्तिवाद
 की  भावहीन  को  हटाना  है  1  जो  लोग  व्यक्तिवाद
 की  भावना  से  विचार  करते  हैं  और  जो  समझते
 हैं  कि  व्यक्तिवाद  को  अधिक  से  अधिक  अपनी
 सम्पत्ति  का  विकास  करने  की  खुली  छट  है,
 मैं  समझता  हूं  कि  इसके  विपरीत  लोग  सब
 अब  सोचना  प्रारम्भ  करें  |  हम  इस  देश  में
 पैदा  हुए  हैं।  इस  देश  के  निर्माण  में  हम  सब  लोगों
 ने  अपना  अपना  योग  दिया  है  ।  हम  सभी  लोग

 चाहे  हम  विद्यार्थी  रहे  हों,  चाहे  कालिज  में
 काम  करने  वाले  प्रोफेसर  रहे  हों,  चाहे  खेत  में
 काम  करने  वाले  मजदूर  हों  शौर  चाहे  उद्योग-
 पति  हों,  हम  सब  के  व्यक्तित्व  के  निर्माण  में
 इत  देश  के  समाज  ने  अपना  योगदान  दिया  है  ।

 हमारा  अपना  वैयक्तिक  अस्तित्व  इस  देश  के

 हित  के  लिए  है।  भ्रमर  कोई  कम्पनी  पूंजीपतियों
 के  द्वारा  ही  क़ायम  हुई  तो  वह  उस  उद्योग  के
 द्वारा  वर्षों  तक  अधिक  लाभ  उठाती  रहती  है  ।

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  यह  ज़रूरी  है  कि
 कब  यह  हवा  बदले  |  वह  यह  सोचें  और  वे
 इस  बात  के  लिए  मजबूर  हों  कि  उस  कम्पनी
 को  जो  भ्र धिक  लाभ  होता  है  उस  लाभ  का
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 काफी  अंश  इस  देश  को  मिलना  चाहिये  क्यों
 कि  उनका  सम्पूर्ण  अस्तित्व  इस  देश  के
 द्वारा  बना  है  ।  उनके  उत्पादन  के  खरीदार
 कारखानों  में  काम  करने  वाले  आदमी,  उनके
 कारखाने  के  लिए  चीजें  जुटाने  वाले  इसी  देश
 के  निवासी  हैं,  इस  देश  की  भूमि  पर  ही  उनका
 कारखाना  स्थापित  होता  है,  इस  देश  की  ही
 बह  रि ग्रा या  हें,  देश  पर  जब  संकट  आया  हुसना
 है  तब  इस  देश  को  यह  हक़  है  कि  उनको  जो
 अधिक  मुनाफा  हुजरा  है  बस  मुनाफ़े  का  Yo
 प्रतिशत  ले  ले।  इसलिए  ऐसे  राष्ट्रीय  संकट  के
 अवसर  पर  यदि  उस  भारी  मुनाफे  में  से  ५०
 प्रतिशत  लेने  की  व्यवस्था  सरकार  द्वारा  की
 जाती  है  तो  वह  कोई  अनुचित  बात  नहीं  है  ।

 चाहे  कोई  भी  बजट  हो,  उसको  बनाते
 समय  और  उस  पर  विचार  करते  समय  इस
 बात  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  बजट  में
 जो  राशि  लेने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  वह
 किन  तबक़ों  से  कौर  कहां  से  लेने  के
 वास्ते  की  ज।  रही  है  ”  उसका  विनिमय,  उसका
 विनियोग  किस  तरीक़े  से  होने  वाला  है  ?  किन
 मदों  में  उसको  खर्च  किया  जाना  है  और  जिन
 मदों  के  लिए  वह  निर्धारित  की  गई  है  उन  मर्दों
 पर  ठीक  तरीक़  से  मुस्तैदी  के  साथ  कौर  ईमान-
 दारी  के  साथ  व्यय  हो  रहा  है  या  नहीं  ?

 समाजवाद  की  चर्चा  हम  लोग  करते  हैं
 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  यह  बजट  पूरी  तरह
 से  समाजवादी  बजट  नहीं  है  |  इसका  बोझ
 गरीबों  पर  ज्यादा  पड़ने  वाला  है  t  लेकिन  मैं
 तो  ऐस।  महसूस  नहीं  करता  कि  इस  बजट  का
 बोझ  गरीबों  पर  ज्यादा,  पड़ने  वाला  है  t
 निश्चित  रूप  से  इस  बजट  का  बोझ  उन  लोगों
 पर  अधिकाधिक  पड़ने  वाला  है  जिनके  कि
 पास  अधिक  घन  है  जो  अधिक  पैदा  करते  हैं
 उन  पर  ही  निश्चित  रूप  से  इसका  बोझ  पड़ेगा  tv

 पहले  दो  बजटों  के  बारे  में  भी  मैं  कह  सकता

 हूं  कि  उनका  भी  बोझ  उन्हीं  लोगों  पर  ज्यादा
 पड़ा  है,  जिनके  कि  पास  उत्पादन  के  अधिक
 साधन  हूँ  ।  लेकिन  एक  छोटी  सी  चीज़  की  तरफ
 मैं  शासन  का  ध्यान  आ्राकषित  करना  चाहता
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 हूं  ज़ोर  वह  यह  है  कि  जो  साधन  सम्पन्न  लोग
 हैं,  जो  उद्योगपति  हैं  वे  अपनी  राय  छिपाते
 हैं  यह  निश्चित  बात  है  |  इस  देश  में  घनी  वर्ग
 द्वारा  अपनी  ्य  को  छिपाया  जाता  है  चाहे
 वह  बड़े  बड़े  का  रखानों  के  मालिक  हों,  चाहे  वह
 बीड़ी  के  व्यापारी  हों  और  चाहे  वह  मिल
 के  मालिक  हों  ।  मैं  एक  ब्रुश  लेकर  सारे  उद्योग-
 पतियों  को  काला  नहीं  करना  चाहता  लेकिन

 यह  बात  निश्चित  है  कि  अ्रधिक्रांशत:  इस  देश
 में  करों  की  चोरी  होती  शाई  है  और  गरमी  भी
 हो  रही  है  ।  शासन  यद्यपि  उन  बड़े  मुनाफा
 कमाने  वालों  से  इस  सुपर  प्राफिट  टैक्स  शादी
 के  द्वारा  दत्त  मुझे  का  बड़ा  भारी  हिस्सा  ले
 लेना  चाहता  है  लेकिन  यह  उद्योगपति  कानूनी
 सलाहकारों  द्वारा  और  अर्थ  शास्त्रियों  द्वारा
 समर्थन  और  सहयोग  प्राप्त  कर  लेते  हैं  और
 झगर  तीन  रुपये  उनकी  आय  हो  तो  दो  रुपया
 तो  वह  पहले  ही  छिपा  लेते  हैं  ग्रोवर  शासन  उनसे
 जो  करों  द्वारा  वसूल  करना  चाहता  है  उससे
 वंचित  रह  जाता  है  1  कैडर  की  रिपोर्ट  में  मु  मे
 यह  ध्यान  रखता  है  कि  बतलाया  गया  है  कि  एक
 टैक्स  विशेष  से  हमको  २०  करोड़  रुपये  प्राप्त
 हो  सकेंगें,  लेकिन  दरअसल  कितना  रुपया
 हमको  प्त  होता  है?  मैं  ने  देखा  कि  बहुत
 कम  राशि,  ढाई  करोड़  रुपये  के  करीब  ही  उस
 वक्‍त  हमको  प्त  होती  है  |  पता  नहीं  कि
 आखिर  बात  क्‍या  है  यह  ऐस्टिमेट्स  पूरे  सही
 नहीं  होते  &  7  यह  तो  हो  सकता  है  कि  हमें  २०

 करोड़  के  बजाये  १८  करोड़  मिलते,  लेकिन  वह
 १५,  १६  करोड़  रुपया  जो  कि  वाजिब  आता

 था  वह  क़लम  के  माहिर,  ग्र्थशास्त्रियों  और
 औद्योगिक  संस्थानों  के  मैनेजरों  की  साजिश
 शौर  साठगांठ  के  कारण  दब  कर  रह  गया  ।
 जहां  भ्रमरों  से  सरकार  को  पूरा  टैक्‍स  मिल
 नहीं  पा  रहा  है  और  गलत  अफसरो  और
 उद्योगपतियों  की  साठगांठ  के  कारण  सरकारी
 टैक्स  का  पैसा  पूरा  वसूल  नहीं  होता  है,  वहां
 ग़रीब  पर  जो  भी  टैक्स  राजीव  जाता  है  वह
 पूरी  तरह  वसूल  हो  जाता  है,  क्योंकि  उसकी
 झोंपड़ी  में  वह  तिजोरी  नहीं  जिसमें  कि  वह
 भ्र पनी  दौलत  को  छिपा  सके  ।  लेकिन  इसके
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 विपरीत  पूंजीपति  जिनके  कि  पास  महलों  के
 अंदर  तिजोरी  के  अंदर  तिजोरी  हैँ,  उन  तक

 पहुंचना  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  मुश्किल
 होता  है  ।  सरकारी  कमंचारी  जो  कि  टैक्स  की

 वसूली  के  लिए  जाते  हैं  वे  उन  बड़े  बड़े  उद्योग-
 पतियों  के  महलो  के  खूबसूरत  वातावरण  में
 भटक  और  बहक  जाते  हैं  और  उन्हें  उस  समय
 देश  का  ख्याल  नहीं  रहता  है  और  वे  अपने
 कत्तव्य  का  पालन  नहीं  कर  पाते  हैं  ।

 मैं  इस  बात  को  दावे  के  साथ  कह  सकता

 हूँ  कि हमारी  सरकार  निश्चित  रूप  से  समाज-
 वाद  की  तरफ़  कदम  बढ़ा  रही  है  .  हमारा  जो
 बजट  है  वह  उस  कसौटी  पर  पूरा  उतरता  है
 लेकिन  दु भंग ग्य  है  कि  प्रशासन  के  कर्मचारियों
 द्वारा  जित  तरह  से  मुनाफाखोरों  से  डील  किया
 जाना  चाहिए  उस  तरीक़  से  पूरी  तरह  मेडल

 नहीं  किया  जाता  ।  करीब  लोगों  से  तो  टैक्स
 का  पैसा  वसूल  कर  लिया  जाता  है  लेकिन  बड़े
 लोगों  से  टेक्स  का  वाजिब  पैसा  वसूल  नहीं  हो
 पाता  है  ।  इसलिए  ग़रीब  तो  ग़रीब  श्र  रह
 जाता  है  जब  कि  अमीर  शौर  अधिक  अमीर

 होते  जा  रहं  हैं  ।  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  का  इस
 शोर  विशेष  रूप  से  ध्यान  खीचूंगा  कि  वह  यह
 देखें  कि  जिस  तरह  से  डालमिया  कम्पनी  के
 बारे  में  जांच  पड़ताल  हो  सकी  और  एक  बड़ी
 साजिश  का  पता  लगा  और  वह  सारा  कच्चा

 चिट्ठा  देश  के  सामने  आया  उसी  तरह  की

 गड़बड़ियां  ओर  टैक्‍स  की  चोरियां  आदि
 निश्चित  रूप  से  दूसरे  बड़े  बड़े  प्राइवेट  प्रौद्योगिक
 संस्थानों  में  भी  चल  रहो  हैं  1

 मेरे  पास  इस  बात  की  शिकायतें  भाई  हैं
 कि  कतिपय  उद्योगपतियों  द्वारा  सुरक्षा  कोष
 में  दिया  गया  पैसा  ग़रीबों  से  वसूल  करके  दिया

 हुआ  पैसा  हैं  ।  बड़ी  बड़ी  कम्पनियां  ग्रीकों  से

 वसूल  करके  तथा  कर्मचारियों  के  बोनस  का
 रुपया  सुरक्षा  कोष  में  देती  हैं  शौर  उस  पर

 सरकार  से  टैक्स  में  छूट  की  मांग  करती  हैं
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 इन  सब  चौकों  की  तरफ़  शासन  का  ध्यान  प्रतीक
 जाना  चाहिए।

 सभानेत्री  महोदया,  यह  बात  ठीक  है  कि

 राष्ट्रीय  प्राय  में  विधि  हुई  है,  लेकिन  मेरे  मन
 को  इससे  संतोष  नहीं  है।  जिस  रफ़्तार  के  साथ

 हम  अपेक्षा  करते  हैं  कि  इस  देश  की  प्रगति  हो,
 उस  'रफ्तार  में  कमी  है बौर  उस  कमी  के  लिए
 बड़ी  सीमा  तक  एक  जिम्मेदारी  ह ैहम  सब  की

 जिन्होंने  इसमें  तेजी  लाने  की  दिशा  में  जो  गरमी
 पैदा।  करनी  थी  उस  गरमी  को  पैदा  नहीं  किया
 यह  जरूरी  है  कि  हमारे  औद्योगिक  संस्थानों
 पर  हमारा  कठोर  निर्माण,  कठोर  अंकुश  हो  ।
 हम  ने  कई  सरकारी  ौवोगिक  संस्थायें
 स्थापित  कीं  शौर  बड़े  स्तर  पर  वारखाने
 खोले  |  कुछ  कारखानों  में  बड़ा  शानदार  बाम

 हुआ  श्र  टारगेट्स  बहुत  मज़बती  से  'सचिव
 हुए  ।  लेकिन  यह  बात  भी  सही  है  कि  कुछ
 संस्थानों  में  सानिष्णं  हैं  |  उन  खामियों  की
 तरफ  देश  का  ध्यान  जाना  चाहिए।

 बहुत  समय  से  इस  सदन  में  इस  बात  की
 चर्चा  हो  रही  है  कि  औद्योगिक  संस्थानों  के
 निरीक्षण  और  परीक्षण  के  लिए  एक  समिति
 का  निर्माण  किया  जाने,  जो  कि  उन  संस्थानों
 का  लेखा-जोखा  लेती  रहे  बौर  यह  देखी  रहे
 कि  कहीं  उन  में  कोई  ग़लती  तो  नहीं  हो  रही  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  इस  चर्चा  में  बहुत  समय

 गुजर  गया  है।  इसलिए  जल्द  से  जल्द  इस  तरह
 की  समिति  का  निर्माण  अवश्य  होना  चाहिए  ny
 मैं  समझता  हूं  कि सरकारी  भर  मै  <-सरकारी,
 इस  तरह  का  मिला-जुला  एक  नियंत्रण  हर
 संस्थान  पर  होना  चाहिए  ।

 जहां  तक  भोपाल  के  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स
 का  सम्बन्ध  है,  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  वह
 उन  टार गेट्स  को  सचिव  करने  में  सभो  तक
 सफल  क्‍यों  नहीं  हो  सका,  जो  कि  उत  के  समक्ष
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 प्रस्तुत  किये  गए  थे  1  प्राचीन  उस  में  कौन  सी
 ख़ामियां  हैं?  उन  ख़ामियों  को  दूर  करने  में
 हुए  अधिक  से  ग्रसित  सजग  होना  चाहिए

 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  इस  देश  में  औद्योगिक
 बात वरण  बनाना  बहुत  ज़रूरी  है  कृषि  का
 विकास  उस  दृष्टि  से  बहुत  आ्रावश्यक  है  ।  राज
 भी  देश  की  सब  से  ज्यादा  भ्राय  कृषि  के  द्वारा
 ही  होती  है  ।  हम  कृषि  से  ४६.४५  प्रतिशत,
 उद्योगों  से  १६.  १  प्रतिशत  और  यातायात  से
 १६.  €  प्रतिशत  राय  प्त  कर  रहे  हें  :  जिस
 उद्योग  से  इतनी  ग्रसित  राय  हो  रही  है  श्र
 जो  उद्योग  राज  भी  देश  की  रीढ़  बना  हुआ  है,
 उस  उद्योग  की  वृद्धि  और  विकास  की  तरफ़  और
 उस  उद्योग  को  चलाने  वाले  लोगों  की  प्रावस्था
 को  सुधारने  को  तरफ  हमारा  ध्यान  जाना
 चाहिए  ।  विदेशों  से  गिला  मंगाने  के  लिए  जो
 करोड़ों  पए  हम  खर्च  कर  रहे  हैं,  मग  हम
 उन  को  किसानों  को  सबसिडी  के  रूप  में  दें,  तो
 किसान  अ्रधिक  भ्रमण  पैदा  करने  के  लिए  प्रेरित
 होंगे  !  ee

 गो-रक्षण  की  तरफ  भी  हमारा  ध्यान
 जाना  चाहिए,  क्योंकि  वह  भी  कृषि  से  संबंधित
 है

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रिया  शासन  हम
 करता  हुं  1

 Shri  Himalsingka  (Godda):  Mr.
 Chairman,  these  budget  proposals
 have  to  be  examined  in  the  back-
 ground  of  the  Chinese  aggression,  the
 treacherous  aggression  which  result-
 ed  in  the  occupation  of  our  territory
 by  the  Chinese,  We  had  been  treating
 them  more  or  less  ag  friends  and
 brothers,  and  inspite  of  their  pro-
 fessions  of  friendship,  they  acted
 treacherously  and  took  advantage  of
 the  unpreparedness  of  the  country  so
 far  as  defence  is  concerned,  Our
 country  was  engaged  in  the  develop-
 ment  of  the  economic  conditions  of
 the  people  and  as  such  not  much
 attention  was  given  to  the  defence
 side.  Asa  result,  we  had  got  this  big
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 shock  which  hag  opened  our  eyes  to
 the  realities  of  the  situation.  It  has
 now  been  recognised  that  the  Hima-
 layas,  which  were  a  source  of  protec-
 tion  to  the  country  have  now  become
 more  or  less  a  doorway  for  the
 Chinese  aggressors,  and  therefore,  the
 country  must  be  prepared  to  face
 them  and  make  all  necessary  prepara-
 tions,  Therefore,  it  was  only  fit  and
 proper  that  the  Finance  Minister
 should  ask  the  country  to  make  all
 possible  sacrifice  in  the  interests  of
 the  twin  objectives  of  defence  and
 economic  development,

 Economic  development  cannot  be
 slowed  down  because  economic  pro-
 duction  and  industry  is  part  and
 parcel  of  defence;  especially  having
 regard  to  the  present  methods  of
 warfare,  the  two  are  almost  inter-
 linked,  and  you  cannot  have  proper
 defence  unless  the  country  produces
 everything  that  it  heads,  both  from
 land  and  from  factories.  Therefore,
 both  these  objectives  have  to  be  kept
 in  view,  and  we  have  got  to  see  that
 our  Budget  proposals  do  not  stand  in
 the  way  of  production  or  the  setting
 up  of  the  necessary  industries,  especi-
 ally  those  industries  which  are
 defence-oriented.  We  have  to
 examine  the  proposals  from  this
 standpoint,  and  because  a_  large
 amount  of  money  will  be  needed  for
 the  purpose,  the  Finance  Minister  had
 to  spread  his  net  as  wide  as  possi-
 ble  and  I  think  that  he  has  tried  to
 tap  all  possible  sources  that  would  be
 Possibly  available  in  the  circum-
 stances.

 A  large  number  of  articles  have
 been  included  for  the  purpose  of  en-
 hancement  of  excise  duties  and  also
 of  customs.  If  you  examine  the  list
 of  the  items  that  have  been  included
 in  the  increased  excise  duties  and
 customs,  you  will  find  that  not  many
 of  them  are  used  by  the  common  man.
 The  common  man_  is  very  much  hit
 by  the  enhanced  duty  on  kerosene  and
 the  duties  on  three  or  four  other  items,
 and  I  am  sure  the  Finance  Minister
 will  take  that  into  consideration.  All
 other  items  are  such  that  either  they



 3763  General

 [Shri  Himatsingka]
 are  part  and  parcel  of  the  require-—
 ments  of  industry  or  are  required  by
 persons  of  higher  means  and  not  by
 the  common  man  in  the  villages.

 The  rate  of  personal  tax  has  also
 been  increased  and  certain  items  like
 compulsory  deposits  have  been  intro-
 duced  in  order  to  rope  in  as  many
 persons  as  possible  One  thing  that  I
 would  suggest  tc  the  Finance  Minis-
 ter  for  considerition  is  whether  the
 compulsory  deposit  scheme,  which
 intends  to  rope  in  millions  of  people,
 will  be  possible  with  the  present
 machinery,  and  whether  the  machi-
 nery  wilt  not  give  in,  in  the  stupend-
 ous  ‘ask  that  the  Bill  seeks  to
 introduce  in  the  country.  Of  course,
 if  be  thinks  of  increasing  the  exemp-
 tion  limit  so  far  ag  the  persons  who
 pay  land  revenue  are  concerned,  per-
 haps  a  large  number  of  them  will  be
 left  out.  Otherwise,  I  feel  that  in
 respect  of  persons  who  pay  Re,  |  as
 ground-rent  or  such  similar  sums,  it

 “will  be  impossible  to  keep  proper
 accounts,  and  it  will  be  at  least  very
 expensive,  and  it  may  be  that  the  ex-
 penses  for  making  the  arrangement
 will  be  too  heavy.

 I  have  stated  that  the  twin  objec-
 tives  have  to  be  kept  in  view,  and
 judging  from  that  standard,  I  would
 request  the  hon,  Finance  Minister  to
 examine  the  incidence  of  super  profits
 tax.  The  super  profits  tax  is  a  charge
 on  all  profits  after  payment  of  income-
 tax  and  super-tax  and  corporation  tax
 to  the  extent  of  50  per  cent  in  certain
 cases  and  60  per  cent  in  others,  This
 year’s  income  shows  that  the  profits  of
 the  corporate  sector  amounted  to
 about  Rs,  396  crores,  because  the’  tax
 realised  is  about  Rs.  98  crores.  On
 the  basis  of  50  per  cent,  the  profit
 comes  to  about  Rs.  396  crores.
 Hoping  that  the  profits  will  increase
 in  the  next  year,  because  a  number  of
 new  companies  have  come  into  exist-
 ence,  I  can  roughly  put  the  figure  at
 Rs,  420  crores  for  the  next  year.
 The  paid-up  capital  of  the  corporate
 sector  companies—I  am  not  taking
 into  account  the  public  sector  com-
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 panies—is  in  the  neighbourhood  of
 about  Rs.  700  crores  including  re-
 serves.  Out  of  this,  companies  with
 a  total  paid-up  capital  of  Rs.  400
 crores  do  not  make  a  profit  of  more
 than  Rs.  40  crores,  may  be  even  less.
 They  will  not  come  within  the  ambit
 of  the  Super  Profits  Tax  Bill.  Leaving
 them  out,  you  have  a  paid-up  capital
 and  reserves  to  the  extent  of  Rs,  300
 crores  and  a  profit  of  about  Rs.  380
 crores,  50  per  cent  of  that  will  be
 taxed  in  the  shape  of  income-tax  and
 corporate  tax  leaving  Rs.  90  crores.
 On  the  basis  of  6  per  cent  of  Rs.  300
 crores,  you  leave  out  Rs,  78  crores,
 leaving  Rs,  l2  crores  to  be  taxed.
 Rs.  52  crores  will  be  Hable  to  the
 extent  of  50  per  cent,  leaving  Rs.  26
 crores.  The  balance  will  be  taxed  on
 the  basis  of  60  per  cent,  It  will  come
 to  another  about  Rs,  36  crores.  So,
 the  total  figure  will  come  to  about
 Rs.  62  crores,  So,  the  expectation  of
 Rs,  25  crores  that  has  been  put  in  the
 budget  in  my  opinion  is  very  low.

 In  this  connection,  I  would  suggest
 that  certain  facts  have  got  to  be  taken
 into  consideration,  The  profis  that
 the  companies  make  are  available  for
 ploughing  back  into  indu-tries  where-
 by  production  increases  and  new
 industries  are  set  up,  In  the  years
 956  to  1960,  the  corporate  profits
 amounted  to  Rs.  82  crores  roughly
 and  the  tax  came  to  Rs,  588  crores,
 leaving  an  equal  amount  to  be  distri-
 buted  as  dividends  and  for  ploughing
 back.  About  two-thirds  of  the  amount
 had  been  distributed  in  dividends  and
 the  rest  went  into  the  development  of
 the  existing  industries  and  new  indus-
 tries  to  be  set  up,  That  amounted  to
 about  25  per  cent  of  the  total  invest-
 ment  in  those  five  years,

 Similarly,  in  the  third  Plan,  the
 private  sector  is  expected  to  spent
 about  Rs.  350  crores,  That  is  the
 basis  which  has  been  taken  by  the
 Planning  Commission.  The  internal
 resources  to  be  provided  by  the  com-
 panies,  according  to  the  Planning
 Commission,  are  Rs,  600  crores,  Of
 this,  about  Rs.  300  crores  will  come  by
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 depreciation  and  the  remaining
 Rs.  300  crores  are  to  be  saved  by  the
 companies.  So,  unless  Rs.  300  crores
 are  left  with  the  companies,  it  will
 not  be  possible  for  them  to  come  up
 to  the  expectations  of  the  Planning
 Commission  or  to  set  up  new  indus-
 tries.  If  you  take  the  basis  as  I  have
 mentioned  just  now.  that  amount  will
 not  be  left  with  them.  As  a  matter
 of  fact,  you  must  have  noticed  that
 Hindustan  Lever  were  going  in  for
 -heavy  expansion  and  were  going  to
 {ssue  shares  at  a  premium  of  Rs.  35,
 but  they  have  stopped  the  issue,  be-
 cause  they  feel  ‘hat  they  will  not  be
 able  to  get  avy  response  from  the
 market.  Similacty,  this  will  stand  in
 the  way  of  further  progress,  It  will
 retard  investment  and  further  indus-
 tries  being  set  up,  because  there  will

 ‘be  no  capital  formation.

 So,  I  suggest  that  so  far  as  the
 Super  Profits  Tax  is  concerned,
 some  other  basis  may  be  taken.  Dur-
 ing  the  war  and_  subsequently,  the
 excess  profits  tax  was  introduced
 where  the  assessees  were  given  the
 option  to  choose’  certain  years  by
 way  of  standard  profits  and  any  pro-
 fits  in  excess  of  that  were  chargeable.
 Some  such  thing  may  be_  considered.
 I  may  remind  the  House  that  prefer-
 ence  shares  are  generally  being  is-
 sued  not  below  9  per  cent.  Similarly
 the  rates  of  borrowing  amount  to
 about  8  per  cent.  Banks  generally
 charge  7}.  per  cent.  Even  the  Indus-
 trial  Finance  Corporation  and  ICICI
 charge  not  less  than  63  per  cent  and
 7  per  cent  with  a  rebate  of  4  per
 cent  in  case  of  prompt  payment  and
 so  on.  Even  bonus  has  been  counted
 on  the  basis  of  84  per  cent  as  profit.
 So,  taking  these  things  into  consi-
 deration,  I  fee]  that  something  has
 got  to  be  done.

 The  public  sector  undertakings
 should  also  be  geared  up,  so  that  the
 {investment  of  about  Rs.  400  crores
 may  give  us  a  proper  return.  At  pre-
 sent  they  are  not  giving  any  return.
 They  are  very  important  industries
 and  if  they  are  properly  geared  up,
 there  ig  no  reason  why  they  should
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 not  be  able  to  help  in  the  supply  of
 sufficient  funds  to  the  Consolidated
 Fund  of  India.  Banks  also  should  be
 treateqg  on  a  special  basis,  because
 they  have  to  put  in  reserves  under
 section  7  of  the  Banking  Companies
 Act  a  certain  amount  of  profits  every
 year,  They  are  the  institutions
 which  help  the  industries.

 The  Finance  Minister  has  informed
 the  House  that  he  has  made  a  lot  of
 economy  in  the  public  expenditure.  I
 fee]  that  there  is  still  room  for  fur-
 ther  economy  and  I  have,no  doubt
 that  attempts  will  continue  to  be
 Made  to  effect  as  much  economy  as
 possible,

 Dr.  M.  S.  Aney:  Madam  Chairman,
 I  thank  you  for  giving  me  an  oppor-
 tunity  to  participate  in  this  debate.
 Several  hon.  Members  of  this  House
 have  referred  to  the  pledge  that  was
 taken  by  them  on  the  4th  November
 last,  in  connection  with  Chinese  ag-
 gression,  I  think  the  time  has  come
 when  that  pledge  should  be  repeat-
 ed,  reiterated  and  taken  once  more
 in  this  House.  In  that  pledge,  we
 had  stated:

 “With  hope  anq  faith,  this
 House  affirms  the  firm  resolve
 of  the  Indian  people  to  drive  out
 the  aggressor  from  the  sacred
 soil  of  India,  however  long  and
 hard  the  struggle  may  be.”

 After  that  struggle  began,  the
 Chinese  unilaterally  declareq  a  cease-
 fire  and  made  a  show  that  they  had
 withdrawn  not  to  the  line  to  which
 we  wanted  them  to  withdraw,  but  to
 some  line  which  they  had  in  mind.
 We  want  to  drive  the  enemy  out  of
 those  positions  which  belong  to  us.  I
 do  not  know  whether  there  will  be
 any  occasion  for  negotiations.  Even
 if  there  are  no  occasions  for  nego-
 tiations,  we  are  pledgeq  to  make  the
 enemy  withdraw  and  we  are  making
 an  effort  to  drive  him  out  of  the  posi-
 tions  which  belong  to  us.

 There  is  one  point  which  the  hon.
 Finance  Minister  and  other  Ministers
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 of  the  Government  should  bear  in
 mind.  While  the  enemy  made  a  show
 of  withdrawing  his  forces  and  declar-
 ing  a  cease-fire,  he  was  simultaneous-
 ly  engaged  in  concluding  a  treaty
 with  Pakistan  to  grab  some  more
 land  which  belongs  to  us,  Ag  we  all
 know,  by  this  treaty  that  was  nego-
 tiated  between  China  and  Pakistan,
 China  ultimately  succeeded  in  getting
 something  like,  according  to  the
 estimate  of  the  Government  of  Pakis-
 tan,  2000  square  miles,  whereas
 according  to  our  estimate,  if  the
 statement  of  the  Prime  Minister  is
 accurate,  simething  like  3000  square
 miles  has  been  given  to  them.  So
 much  of  Indian  territory  they  grabbed
 at  a  time  when  they  were  making  a
 show  that  they  do  not  want  to  do
 anything  on  the  Indian  territory  and
 they  would  give  an  opportunity  to  the
 Indians  to  go  and  negotiate  with
 them.  I  want  this  pledge  to  be  re-
 newed  for  this  reason  that  even  from
 this  new  land,  which  belongs  to  us
 for  Kashmir  is  our  land—and  which,
 as  a  matter  of  fact,  has  been  illegally
 occupied  by  rebels  and  through  the
 revels  by  Pakistan  itself  and  which
 has  now  been  donated  or  ceded  to
 the  Chinese  under  the  treaty.  we  must
 drive  them  out.  By  this  pledge,  I
 want  to  declare  that  we  are  pledged
 to  drive  them  out  of  this  land  also.
 If  that  is  not  perfectly  clear  from
 this  pledge  as  it  is,  I  want  the  Gov-
 ernment  to  bring  some  other  resolu-
 tion  including  that  land  also  so  that
 our  pledge  can  be  said  to  include  not
 only  the  land  which  was  taken  by
 them  by  aggression  but  also  the  land
 which  was  illegally  occupied  by
 Pakistan  and  given  over  to  China.

 Then  I  come  to  the  second  point.
 The  Finance  Minister,  before  finishing
 his  exposition  of  the  elaborate  struc-
 ture  of  taxation  has  very  feelingly
 stated:

 “It  has  not  been  an  easy  thing
 for  me  to  contemplate  that  the
 proposals.  I  am  called  upon  to
 make  for  my  fifth  Budget  add  up
 in  their  magnitude  and  range
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 very  much  more  than  the  sum
 tota]  of  my  proposals  during  the
 previous  four  budgets.  It  would
 certainly  not  be  easy  for  the
 people  to  accept  these  proposals
 without  3  measure  of  privation  on
 their  part.”

 Having  said  this,  he  expressed  his
 own  uneasiness  of  mind.  He  proceeds
 to  give  his  justification  for  raising
 resources  for  defence  and  develop-
 ment  next  year.  The  total  outlay  is
 Rs,  305°90  crores  of  which  the
 Customs  duties  account  for  Rs.  87.39
 crores  directly  including  compulsory
 savings  of  individuals  and  companies
 for  Rs.  0.40  crores,  excise  duties
 and  inter-State  sales  tax  for  the
 balance  of  Rs.  08:l]  crores.

 His  inability  to  answer  in  the  affir-
 mative  the  following  three  questions
 in  his  justification  for  imposition  of
 this  heavy  burden  on  the  people  of
 India.  The  famous  three  questions
 are:  (l)  can  we  afford  not  te  meet
 the  Chinese  aggression.  (2)  would  it
 be  prudent  to  try  and  meet  this
 challenge  by  forsaking  our  aspirations
 for  development;  or  (3)  would  it  be
 wise  not  to  face  it  squarely  and  unless
 the  forces  of  inflation?  There  is  no-
 body  in  this  House,  I  want  to  assure
 the  Finance  Minister,  who  does  not
 appreciate  the  exetremely  difficult
 nature  of  the  task  which  the  hon.
 Finance  Minister  was  called  upon  to
 face  and  who  does  not  fee]  admira-
 tion  for  the  ingenious  efforts  made  by
 him  to  tap  new  sources  and  plug  the
 holes  of  the  old  ones  through  which
 there  ig  a  constant  leaking.  But  in
 spite  of  that,  I  cannot  but  observe
 that  the  Finance  Minister  was  not
 right  in  putting  defence  and  develop-
 ment  on  the  same  footing  and  not  te
 find  out  which  of  the  two  must  have
 priority  in  the  present  state  of  em-
 ergency.  Although  I  am  prepared  to
 admit  that  there  are  aspects  of  indus-
 trial  development  which  are  necessary
 for  a  nation  to  be  properly  prepared
 with  full  modern  defence  equipment,
 I  cannot  subscribe  to  the  view  that
 all  thats  goes  in  the  name  of  social
 development  programmes  such  ag  the
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 democratic  decentralisation,  uplift  of
 sadhus,  saints  and  (०8४४9,  the  s0-
 Called  cultural  activities  emphasising
 Primarily  the  dance,  dramas,  drums
 and  dholaks  ang  creating  an  atmo-
 sphere  of  hilarity  and  taking  away
 the  spirituality  and  fine  susceptibility
 out  of  life  are  all  matters  that  stand
 On  the  same  level  with  defence  or
 defence  efforts  as  properly  understood
 by  the  world  at  large.

 Those  who  are  at  the  helm  of  the
 Indian  Government  have  certain  views
 about  life  and  modes  of  living.  Al}
 that  is  now  summarised  in  the  con-
 venient  phrase  socialist  pattern—
 8700  the  Union  Government  has  been
 consistently  following  the  policy  of
 turning  India  into  that  pattern  of
 socialistic  State  which  it  has  in  view.
 It  may  be  that  they  honestly  believe
 that  that  is  the  real  form  of  the
 State  in  which  fundamental  ideals
 laid  down  in  the  Constitution  relating
 to  justice,  liberty,  equality  ang  frater-
 nity,  can  properly  come  into  play  in
 real  life  and  not  merely  remain  ab-
 solute  ideals  unrelated  to  human
 @ffairs.  And,  the  entire  economic  and
 social  programme  is  promulgated,  so
 far  as  I  see,  to  bring  that  socialistic
 Pattern  of  the  State  into  existence.

 The  question  is  whether  the  State
 has  not  revised  its  programme  of
 social  and  industrial  development  as
 adopted  in  the  Third  Five  Year  Plan
 with  a  view  to  meet  the  exigency  of
 retrenchment  caused  by  the  situation
 of  emergency,  to  meet  the  present  and
 immediate  and  urgent  requirements
 of  defence.  It  was  a  zealous  pursuit
 of  development  programmes  under-
 stoog  in  a  wider  sense  to  bring  about
 what  is  often  described  ag  a  socialist
 revolution,  that  was  responsible  for
 considerable  negligence,  if  not  apathy
 for  defence  of  India  in  the  last  5
 years.  It  was,  therefore,  necessary  to
 make  up  the  defect  in  the  period  of
 emergency  by  giving  preference  to
 defence  in  the  provisions  made  in  the
 budget,

 In  the  very  illuminating  speech
 which  the  Finance  Minister  made  in
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 placing  the  budget  proposals  before
 the  House,  I  do  not  find  him  saying how  he  had  to  clip  the  programme  of
 the  social  and  industria]  development.
 He  has  told  the  States  that  they  are
 not  depeng  on  the  Union  Government
 for  any  new  schemes,  but  how  the
 existing  programmes  for  the  Third
 Five  Year  Plan  itself  has  been  modi-
 fled  is  not  clearly  shown  in  the  speech.
 People  generally  feel  that  there  in
 scope  for  diminishing  the  expenditure
 and  reducing  the  burden  by  distribut-
 ing  some  of  the  items  over  0  years
 insteaq  of  5  years  ag  at  present  con-
 templated.

 War  preparations  and  _reconstruc-
 tion  of  a  new  nation  each  of  which
 demand  for  its  success  full  and  un-
 divided  attention  and  co-operation  of
 the  people  cannot  go  together.  It  is
 particularly  liable  to  prove  ag  impe-
 diments  to  the  vigorous  pursuit  of
 the  programme  of  defence  and  pre-
 paration  of  the  nation  for  war  itself
 in  the  near  future  and  which  may
 cover  at  any  moment  without
 notice.  Besides,  predilection,  of  the
 numerous  Officers  scattered  over  the
 whole  country  in  whose  hands  the
 execution  and  implementatio  of  the
 two  programme  lies  may  also  create
 further  difficulties.  It  ig  because  of
 this  that  I  have  laboureg  over  this
 point  of  priority  of  defence  over
 development  and  the  mistaken  view
 of  treating  both  on  the  same  level  or
 having  the  same  priority,  at  the  time
 of  the  emergency  as  the  present  one.

 Defence  er  development  based  on
 the  conception  of  socialistic  revolution
 is  like  ६  woman  who  is  good,  well-
 behaved,  loving  nevertheless  jealous
 of  a  rival.  A  little  more  emphasis  on
 the  cause  of  defence  in  this  period  of
 emergency  would  certainly  have  been
 more  graceful  and  decidedly  welcome
 to  this  House  and  the  country  at
 large.  It  would  have  given  it  the
 look  of  a  purely  national  and  non-
 party  budget  also.  It  would  have
 then  been  symptomatic  of  the  great
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 [Dr.  M.  S.  Aney]
 unity  which  the  state  of  emergen
 has  fortunately  brought  about.

 I  was  considerably  surpriseqg  and
 even  pained  when  my  distinguished
 friend,  Shri  Dhebar,  for  whom  I  have
 very  great  respect,  remarked  that  any
 Political  party  accusing  the  Govern-
 ment  of  launching  an  economic  war
 against  them  is  not  sincere  in  its  pro-
 fession  of  patriotism.  That  is  the
 charge  which  he  has  made.  He  was
 referring  to  the  leader  of  the  Swa-
 tantra  Party  in  the  cource  cf  develop-
 ing  his  argument  on  this  point.  Pro-
 fessor  Ranga,  leader  of  that  party,
 was  not  present  in  the  House  and  the
 revered  Rajaji  is  not  at  all  a  member
 of  the  House,  although  he  is  one  of
 the  strongest  critics  of  the  Govern-
 ment’s  socialist  pattern  activities  and
 the  present  taxation  also.  I  am  sure,
 Shri  Dhebar  had  not  in  his  mind  the
 great  leader  of  the  Swatantra  Party
 in  hig  accusation  that  they  were  not
 sincere  in  their  profession  of  patrio-
 tism  How  can  we  expect  a  sober
 man  like  Shri  Dhebar  to  accuse  Rajaji
 of  insincerity  in  his  profession  of
 patriotism?  Only  one  who  is  oblivious
 of  the  glorious  services  rendered  by
 him  to  the  cause  of  Indian  liberty
 during  the  struggle  and  the  dignified
 manner  in  which  he  discharged  the
 duties  of  the  high  gubernatorial
 office  of  the  jast  but  the  first  Indian
 Governor-Genera]  of  India  can  talk
 about  him  in  an  irreverent  language
 and  doubt  his  sincerity.  It  was  he
 whose  aid  was  gought  by  Shri  Pra-
 kasa,  the  then  Governor  of  Madras,
 to  restore  to  the  Congress  Govern-
 tment  in  Madras  a  degree  of  stability
 by  asking  him  to  accept  the  office  of
 the  Chief  Minister  at  a  time  when  he
 was  badly  In  need  of  rest.  He  did
 not  care  for  the  high  position  from
 which  he  retired  and  simply  out  of
 his  great  love  for  the  country  and  the
 Congress  he  accepted  the  office  and
 succeeded  in  giving  the  State  Cong-
 ress  Government  stability  in  the  State
 of  Madras.  We  have  certainly  fallen
 on  evil  if  patriotism  of  personalities
 like  that  of  Roijaji  is  assailed  by  any
 raember  of  this  House.
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 Shrimati  Yashoda  Reddi:  With  due
 respect  to  the  hon,  Member  I  do  not
 think  Shri  Dhebar  or  anybody  ques-
 tioned  the  patriotism  of  Rajaji.  The
 only  thing  he  questioneg  was  the
 method  adopted  by  the  Swatantra
 Party  to  oppose  the  defence  effort.
 Nobody  has  questioneg  his  patriotism
 or,  for  that  matter,  the  patriotism  of
 any  member  of  the  Swatantra  Party.

 Dr.  M,  8.  Aney:  I  am  very  glad  to
 hear  that.  I  myself  did  not  think
 Shri  Dhebar  said  that.  I  heard  about
 this  in  the  lobby,

 Shrimati  Yashoda  Reddi:  What  he
 heard  in  the  lobby  is  a  different  mat-
 ter.

 Dr.  M.  S.  Aney:  I  thought  it  was
 necessary  to  clear  the  position  on  be-
 halg  of  the  members  of  this  House
 and  say  that  on  disparagement  was
 meant  against  him.

 Mr.  Chairman:  It  is  better  that  he
 does  not  refer  to  him  because  he  is
 not  present  in  the  House.

 Dr.  M.  S.  Aney:  Rajaji  stands  head
 and  shoulders  above  away  one  jn  this
 HouSe  for  his  past  services,  sacrifices,
 intellectua]  acuteness,  foresight  and,
 above  all,  his  fearlessness  to  express
 his  convictions  and  also  for  the
 dauntless  spirit  with  which  he  carried
 on  his  work  with  unabated  vigour
 and  energy  in  his  advanced  age  of
 84  years.  My  hat  goes  up  to  him  in
 salutation  for  in  him  I  find  the  saint-
 lines  of  Gandhiji  and  the  crusading
 spirit  of  Lokmanya  Tilak.  Our
 attempt  in  this  House,  and  particular-
 ly  in  this  periog  of  national  crisis,
 should  be  to  unre  the  nation  and  not
 to  divide  it.

 I  have  many  other  points  to  refer,
 but  I  will  reserve  them  for  some  other
 occasion  in  the  discussion  on  the  De-
 mands  for  Grants.  But  there  is  one
 point  with  whichIaminentire  agree-
 ment  with  Finance  Minister,  and  that
 this,  that  the  defence  effort,  if  it  is  to
 be  adequately  met,  demands  sacrifices
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 from  everybody  from  the  big  and  the
 small.  They  must  make  it  ungrudgingly,
 willingly  and  cheerfully.  I,  therefore,
 vote  for  the  budget  proposals  as  they
 are  but  I.  think  there  are  certain
 points  which  in  the  cause  of  war  it-
 self  deserve  to  be  considered  by  him
 more  carefully.  One  is  about  super
 profit  tax.  The  effect  of  it  on  the
 newly  started  companies  will  be  very
 discouraging  and  it  wil]  inhibit  the
 growth  of  undertakings  of  big  indust-
 rial  enterprises  in  the  private  sector
 also.  This  is  a  point  which  I  want
 to  make  in  connection  with  this  tax.
 Similarly,  the  proposal  of  compulsory
 saving,  such  as  it  is,  is  open  to  object-
 ion  on  its  legality.  My  hon,  friend,
 Shri  Yajnik,  has  raised  this  point.  I
 do  not  want  to  say  more  as  he  has
 developed  that  point.  I  want  the

 Aa
 Ministry  to  look  into  this  aspect

 of  the  matter.

 Apart  from  this,  persons  in  the  low
 scale  of  income,  say,  those  who  earn
 Rs,  5,000  per  year  and  below,  will  find
 it  impossible  to  live  decently  or  even
 to  make  the  two  ends  meet.  The  at-
 tempt  to  raise  the  standard  of  living
 on  the  one,  hand  and  to  make  it  im-
 possible  for  the  living  men  to  live
 even  a  decent  life  by  raising  taxation
 on  necessities  of  life’  is  contradiction
 in  terms.  To  compe]  them  to  save
 with  a  view  to  enable  the  Govern-
 ment  to  pocket  the  same  as  deposit
 for  public  goog  on  one  hand  and
 render  it  impossible  for  them  to  make
 such  savings  as  they  were  used  to
 make  by  making  their  contributions
 to  the  provident  fund  ang  payment
 of  insurance  premia  etc,  on  the  other
 hand  are  certainly  things  which  are
 not  compatible  with  each  other.  An
 attempt  must  be  made  to  iron  out
 these  disparities  and  make  taxation
 structure  aS  smooth  as  possible.

 The  thirg  suggestion  is  with  regard
 to  the  gold  policy  of  the  Government.
 It  is  clear  from  the  statement  laid  on
 the  Table  of  the  House  as  well  as  the
 speech  that  he  made  over  the  motion
 in  the  House  that  his  main  object  in
 promulgating  the  order  was  to  stop
 emuggling  and  the  abolition  of  the
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 pernicious  habit  of  love  of  gold  which
 is  uneconomic  and  conirary  to  the
 spirit  of  the  social  State  envisaged  by
 him.  It  is  for  that  big  social  revolu-
 tion  wh'ch  he  endeavours  to  usher
 in  that  he  insisteq  like  a  religious
 crusader  on  getting  this  golden  poli-
 cy  adopted  by  the  nation.  It  is  also
 clear  that  he  wants  the  gold  to  be
 collected  and  put  in  vaults  of  some
 banks  in  the  custody  of  the  Govern-
 ment.

 5.59  hrs,

 [Mr,  SPEAKER  in  the  Chair]

 Sir,  the  Finance  Minister  admits  that
 the  annual  import  of  gold  by  way  of
 smuggling  may  be  Rs,  40  crores,  50
 crores  or  60  crores  and  he  has.  not
 been  able  to  stop  this  smuggling.  If
 it  is  correct,  I  have  no  doubt  that  not-
 withstanding  the  figures  of  national
 income  which  the  Government  gives,
 the  ‘people  in  other  countries  know  it
 for  certain  that  India  has  a  high  pur-
 chasing  capacity  for  gold.  Is  that  not
 taken  by:  them  as  a  sign  and  more
 tangible  proof  of  the  solvency  of  the
 Indian  people  ang  Indian  nation?  The
 so-calleq  poorest  country  is  the  big-
 gest  customer  for  the  most  precious
 metal  of  the  world  and  the  largest
 hoarder  of  it  is  a  well-known  fact.  It
 is  that  phenomenon  which  must  have
 contributed  considerably  to  the  high
 credit  which  the  Government  of  India
 had  in  the  big  foreign  countries,  o~
 the  strength  of  which  the  credit  of
 the  Government  of  India  also  stands.
 A  Government  which  simply  deals  in
 papers  and  token  coins  can  have  no
 credit  unless  it  is  backed  up  by  the
 amount  of  gold  in  their  vaults  or  in
 the  total  quantity  of  gold  helq  in  the
 country.  It  must  have  helped  the
 Government  of  India  a  goog  deal  in
 striking  their  bargains  for  big  loans.
 That,  of  course,  is  the  layman’s  view
 and  not  of  economic  experts  who  will
 not  put  it  like  that.  The  people  are
 not  anxious  to  buy  gold  from  the
 smugglers.  Destroy  the  smugglers  by
 all  means,  but  allow  the  gold  to  have

 a  natural  flow  to  this  country.
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 46  hrs.

 Shri  Morarji  Desai:  It  is  not  over
 even  after  five  hours’  discussion.

 Mr.  Speaker:  He  doeg  not  hear.

 Dr.  M.  S.  Aney:  In  this  connection
 I  want  to  observe  that  the  observation
 by  the  hon,  Finance  Minister  in  his
 statement  that  the  Government  has
 not  succeeded  in  stopping  smuggling
 because  the  country  has  a  very  large
 coastline  ang  border  land.  I¢  a  man
 cannot  defeng  the  border  because  it
 is  very  large  or  stop  smuggl-ng  for
 the  same  reason,  it  is  indeeq  an  in-
 direct  admission  of  our  inability  to
 rule  this  country.  Such  =  statement
 ought  not  to  be  made  in  my  opinion.
 Our  policy  may  have  gone  wrong  and
 another  policy  may  succeed,  Gold  and
 land  were  the  two  important  items..

 Mr,  Speaker:  The  hon.  Member's
 time  is  up.

 Dr.  M.S.  Aney:  You  have  rung  the
 belL

 Mr.  Speaker:  Besides  the  bell,  the
 Gold  Control  Rules  were  already  dis-
 cussed  in  a  separate  discussion  that
 we  had  had  ang  therefore  we  had
 believed  that  this  would  not  be  taken
 up  during  the  discussion  on  the  Gene-
 ra]  Budget.

 Shry  S.  M.  Banerjee:  The  lure  of
 gold  is  not  lost.

 Dr,  M.  S.  Aney:  Gold  and  land  were
 the  two  important  items  in  this  coun-
 try  in  which  Indians,  other  than  mer-
 chants,  used  to  invest  their  savings  in
 the  interest  of  their  own  support  in
 ०0  age  or  of  the  future  generations.
 What  is  wrong  then  for  the  hon,  Fin-
 ance  Minister  to  fee]  ashamed  of  and
 turn  himself  into  a  crusader  against
 gold  hoarding?  He  wants  every  man
 to  part  with  a  little  gold;  maybe,  8
 few  mashas  or  even  less  than  that,  but
 he  wants  to  have  it.  What  does  he
 want  it  for?  Does  he  want  to  have  it
 for  himself?  I  am  sure,  he  wants  not
 a  bit  of  gold  for  himself.  I  appre-
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 ciate  his  effort  to  hoard  it  in  Govern-
 ment  vaults  at  this  time  if  it  suits  his
 purposes.  He  will  succeeg  if  he  is-
 sues  bonds  extending  over  a  certain
 Period  of  years  for  maturity........

 Mr.  Speaker:  How  much  more  is  to
 be  read?

 Dr.  M.  S.  Aney:  This  is  the  only
 constructive  suggestion  that  I  will
 make  in  this  matter.  In  half  a  mi-
 nute  I  shall  finish  it.

 He  will  succeed  ig  he  issues  bonds
 extending  over  a  certain  periog  of
 years  for  maturity  carrying  a  low  in-
 terest  and  agree  to  return  the  gold  or
 its  value  at  the  option  of  the  deposi-
 tors  at  the  international  market  rate
 on  the  date  of  maturity  for  payment
 In  the  mean  time  if  industrialism
 develops  and  creates  some  confidence
 in  the  minds  of  the  people,  the  depo-
 sitors  of  80०0  may  not  think  of  hav-
 ing  the  gold  itself.  They  may  be
 satisfied  with  whatever  the  Govern-
 ment  may  give  them  at  that  time.  But
 if  they  want  it,  Government  should
 be  in  a  position  to  give  it  back.  There
 is  a  suspicion  in  the  minds  of  the  peo.
 ple,  if  they  do  not  agree  to  give  it,
 that  the  gold  that  is  collected  will
 not  remain  jn  India.  The  hon.  Finance
 Minister  has  given  us  an  assurance
 that  it  will  be  kept  in  India,  but  that
 assurance  will  be  believeq  by  them
 only  if  the  Government  is  prepared
 to  deposit  it  on  the  condition  that  at
 some  suitable  date,  if  they  like,  it  will
 be  returned  to  them  and  in  the  mean
 time  a  certain  amount  of  interest  will
 be  paid  to  them.  I¢  that  scheme  is
 adopted,  there  is  one  advantage.

 The  non-fulfilment  of  an  appeal
 made  by  the  Government  to  the  peo-
 Ple  in  the  name  of  Gold  Bonds  is  not
 very  creditable.  That  shakes  the  cre-
 dit  of  the  Government  in  my  opinion.
 It  creates  a  want  of  cmfidence.  On
 the  other  hand,  a  scheme  like  that
 will  keep  up  the  credit,  the  Govern-
 ment  will  have  the  gold  in  its  vaults
 and  by  that  time  they  will  be  able  to
 take  it  out.  For  these  reasons  I  have
 given  this  suggestion.
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 As  regards  the  other  points,  I  will
 feave  them  now  because  my  time  is
 up.  I  thank  you  for  the  leniency  you
 have  shown  in  allowing  me  to  speak
 even  beyond  my  time.

 Sbri  0.  C.  Sharma:  Mr.  Speaker,
 Sir,  the  nationa]  budget  of  a  country
 is  not  only  an  account  of  the  receipte
 and  expenditure,  but  it  is  also  a  mir-
 ror  of  the  nation.  It  holds  up  the

 -mirror  to  the  economic  health  of  the
 nation,  to  the  developmental  activities
 of  the  nation  and  also  to  the
 future  growth  and  prospects  of
 the  nation.  I  think,  judged  by  that
 standard,  the  Budget  that  has  been
 presented  by  the  hon,  Finance  Minis-
 ter  is  a  very  admirable  one.

 I  have  felt  surprised  to  hear  that
 this  Budget  has  not  promoted  the
 cause  of  socialism  and  that  it  has  not
 promoteg  the  good  of  our  defence  in
 the  maximum  possible  manner.  But  I
 am  reading  some  of  the  criticism  that
 has  been  offered  about  this  Budget  in
 the  foreign  press'and,  I  think,  the
 foreign  press  has  been  almost  unani-
 mous  in  this,  that  is,  they  have  accus-
 ed  the  Finance  Minister  of  a  rigid,
 dogmatic  and  doctrinnaire  approach
 to  the  problems  of  finance  in  this
 country.

 Some  of  the  persons  who  have  spo-
 ken  in  that  strain  are  those  who  are
 inclined  towards  socialism  and  some
 of  the  persons  who  have  talked  about
 jike  that  are  those  who  do  not  commit
 themselves  to  any  kind  of  ism.  I  feel
 that  this  Budget  has  not  tried  to  emb-
 roil  itself  with  any  ism  too  much.  The
 underlying  purpose,  of  course,  has
 been  the  re-construction  of  a  socialis-
 tic  society  in  this  country.  But  in
 no  way  has  it  tried  to  interfere  with
 the  developmental  activities  of  this
 country  to  “whatever  sector  they  may
 refer.  I  therefore  think  that  on  the
 whole  it  is  a  very,  very  balanced
 Budget.

 I  have  been  surprised  to  hear  some
 of  the  hon.  friends  of  this  hon.  House
 who  said  that  the  Super  Profits  Tax
 is  going  to  bring  down  the  heavens
 upon  India,  is  going  to  work  havoe
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 and  is  going  to  interfere  with  our  ece-
 nomic  growth,  There  was  one  great
 prophet  in  England.  He  was  a  very
 great  writer  also.  His  name  wap
 Carlyle.  He  said  on  one  occasion  that
 there  are  some  persons  who  cry  mur-
 der  before  they  are  hurt.  This  is  true
 of  the  big  business  people  in  my
 country.  Every  time  that  I  have  come
 to  this  House  and  have  listened  to  the
 Budget  speech  of  the  hon.  Finance
 Minister,  I  have  heard  it  said  in  the
 Lobbies  and  also  in  the  office  of  some
 of  the  Jute  Press....

 Shri  U.  M.  Trivedi
 Jute  press?

 (Mandsaur):

 Shri  9.  com  Sharma;  He  60९8  not  un-
 derstand  “Jut  Press”;  he  understands
 some  other  kind  of  press.

 Shri  U.  M.  Trivedi:  Is  it  where  jute
 ig  pressed?

 Shri  9.  0.  Sharma:  Jute  is  not  pres-
 sed  but  sometimes  his  brain  ig  pres-
 sed  there.

 I  was  submitting  very  respectfully
 that  there  I  have  heard  it  said  that
 this  Budget  is  gxing  to  be  detrimen-
 tal  to  our  economic  growth,  All  kinds
 of  things  have  been  said  about  the
 Super  Profits  Tax.

 Now,  look  at  the  history  of  econo-
 mic  growth  in  India  for  the  last  five
 years.  If  there  is  one  lesson  which
 is  borne  out  by  it,  it  is  that  the  pri-
 vate  sector  has  been  growing  and
 growing  and  growing.  In  spite  of  all
 the  complaints  and  grouses  that  they
 have  put  forward  against  our  plans
 ang  our  Budgets,  their  dividends  have
 not  suffered  any  recession,  their  capi-
 tal  has  not  suffered  any  kind  of  dimi-
 nution  ang  their  profits  have  not  un=
 dergone  any  kind  of  decline.  They
 have  been  progressing.  In  fact,  some
 persons  of  my  way  of  thinking  think
 that  this  country  of  ours  is  more
 favourable  for  the  growth  of  the
 private  sector,  that  is,  the  corpo-
 rate  sector,  than  anything  else.
 And  it  amazes  me  to  see  how  cleverly
 the  figures  are  given  to  show  that  that
 ig  going  to  bring  ruin  to  them
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 {Shri  D  ८.  Sharma]
 Mr.  Speaker,  Sir,  I  can  assure  you  that
 when  the  accounts  of  these  companies
 are  brought  forward  after  some  time—
 and  I  hope  the  Company  Law  Admi-
 nistration  will  do  that—you  will  find
 that  in  spite  of  this  super  profits  tax,
 in  spite  of  all  these  kinds  of  Taxation
 which  they  are  going  to  undergo,  they
 are  not  going  to  be  the  sufferers  in
 the  least.  Therefore,  I  believe  that
 the  tears  that  the  big  business  people
 are  shedding  are  crocodile  tears  and  I
 do  not  think  that  we  have  to  be  awed
 by  them  or  we  have  to  be  compas-
 sionate  towards  them,  J  think,  if  there
 is  one  thing  for  which  I  congratulate
 the  hon.  Finance  Minister,  it  is  this
 that  he  has  given  a  very  equable,
 graduated  and  equitable  kind  of  super
 profits  tax  to  those  persons  who  are
 trying  to  make  all  this  kind  of  noise
 about  our  budget.

 36.l  hrs.

 (Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair).

 The  hon.  Member,  Shri  U.  प,
 Dhebar  said  to  our  Finance  Minister
 that  he  had  to  be  aware  of  two  enemies.
 One  is  China  and,  I  think,  everyone
 is  aware  of  China.  We  do  not  need
 any  reminder  from  anybody.  The
 whole  budget  is  a  pointer  in  that
 direction.  Our  Finance  Minister  has
 risen  to  the  occasion,  has  risen  to  the
 demands  of  national  emergency  in
 that  way  and,  I  think,  every  member
 of  this  House  is  grateful  to  him.  But,
 Sir,  we  have  also  to  be  aware  of  those
 persons  who  want  to  build  up  indus-
 trial  empires  in  this  country,  who
 want  to  hold  the  whole  nation  at
 ransom  and  who  want  that  the  Fin-
 ance  Minister  and  this  country  should
 dance  to  their  tune.  I  am  sure  this
 is  a  very  great  danger  and  a  pointer
 in  that  direction  is  a  resolution  which
 is  going  to  be  brought  forward  at  the
 next  meeting  of  the  Federation  of
 Indian  Chambers  of  Commerce  and
 industry.  They  think  that  planning  is
 outdated,  they  think  that  this  econo-
 mic  development  cannot  be  done  by

 _the  Government  and  that  the  public
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 sector  should  be  given  a  go-by.  These
 persons  whose  economic  conceptions
 are  economic  conceptions  of  the  Victo-
 rian  era  and  who  do  not  understand
 what  is  happening  in  the  world  of
 today  are  there  to  sermonise  to  us
 that  we  should  derail  the  economy  of
 our  country  only  in  their  interest.
 Therefore,  I  think,  the  biggest  danger
 that  we  have  in  this  country  is  from
 those  persons  who  want  to  build  up
 industrial  empires  on  the  sweat  and
 tears  and  hard  work  of  the  poor  peo-
 ple  in  this  country  and  I  am  sure  that
 our  Finance  Minister  will  take  note
 of  them  and  will  deal  with  them
 adequately.

 Sir,  it  is  said  about  our  Finance
 Minister  that  he  is  a  rightist.  I  do  not
 know  what  the  word  ‘rightist’  means
 because  I  also  do  not  know  what  the
 word  ‘leftist’  means  and  also  what  the
 word  ‘centrist’  means.  All  these  words
 are  bandied  about.  But,  I  think,  by
 imposing  the  super  profits  tax,  he  has
 shown  that  he  may  not  be  rightist,  but
 he  is  right;  he  may  not  be  centrist,  but
 he  knows  the  centre  of  the  pulse  of
 the  country;  he  may  not  be  leftist,  but
 he  knows  that  he  will  not  leave  any
 stone  unturned  for  safeguarding  the
 honour  and  the  integrity  of  this
 country.  Therefore,  I  think,  he  repre-
 sents  all  those  things.

 Then,  I  also  request  him  to  beware
 of  the  tax-evader.  I  tell  you,  Sir,  the
 Ministry  of  Finance  has  very  fine
 reports,  but  if  there  are  dark  pages  in
 the  Ministry’s  report,  they  refer  to
 these  tax-evaders.  What  is  this
 battalion  of  income-tax  inspectors
 meant  for?  What  is  the  Central
 Board  of  Revenue  meant  for  if  they
 cannot  lay  their  hands  on  these  tax-
 evaders?  What  is  the  good  of  having
 ail  these?  [  would  like  to  tell  you,
 Sir,  that  the  Income-tax  Department
 will  not  be  judged  by  the  way  it  gets
 taxes  from  Mr.  D.  R.  Chavan  or  from
 Mr.  Ansar  Harvani,  but  it  will  be
 yudged  by  the  way  it  reduces  the  ele-
 ment  of  tax-evasion  in  this  country.
 The  tex-evader  is  a  social  pest  and,
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 I  think,  the  Finance  Minister  should
 discover  some  kind  of  an  insecticide  to
 destroy  this  social  pest.  Unless  this
 is  done,  I  am  sure  all  the  attempts  of
 our  Finance  Ministry  will  not  bring
 about  that  quantum  of  economic
 health  in  this  country  which  is  needed.

 Sir,  there  is  another  thing  alsa
 Now,  the  moment  the  budget  is  anno-
 unced,  the  profiteer  comes  into  action.
 I  cannot  prove  it.  Take,  for  example,
 my  case.  J  am  a  smoker;  I  smoke
 cigarettes

 An  Hon,  Member:  Chain  smoker.

 Shri  9.  0.  Sharma:  I  leave  the
 chain  to  you.  But  I  do  smoke.  Sir,  I
 was  respectfully  submitting  that  I  am
 a  smoker.

 An  Hon.  Member;  What  about  other
 things?

 Shri  D.  C.  Sharma:  The  other  things
 like  khir,  I  leave  them  to  you.

 I  very  respectfully  submit  that  I  am
 a  smoker.  The  moment  the  Finance
 Minister  announced  the  budget,  the
 packet  of  Capstan  that  I  take  went  up
 in  price.  I  went  from  the  House  of
 the  People  to  my  house  and  I  wanted
 a  packet  of  Capstan  cigarettes.  I  used
 to  n2v  formerly  80  nP  for  it,  and  I  had
 to  pay  them  00  nP  for  it.  I  do  not
 want  the  Finance  Minister  to  bring
 into  action  the  Defence  of  India  Rules
 to  deal  with  them.  No.  I  tell  you,
 we  have  to  see  to  it  that  India  does
 not  become  a  paradise  of  profiteers  of
 all  grades—small,  medium  and  big.
 Of  course,  on  the  big  we  sometimes
 cannot  lay  our  hands  on.  I  think  the
 only  thing  we  can  do  is  that  we
 should  try  to  have  the  price  tag  dis-
 played  on  every  article  of  consump-
 tion,  not  only  in  villages  but  al®  in
 towns—everywhere—so  that  the  pro-
 fiteer  does  not  get  away  with  all  that
 kind  of  ill-conceived  profit  which  he
 fas  in  view.

 At  the  same  time,  I  would
 request  the  hon.  Minister  to  take  care
 of  those  persons  who  are  not  doing
 their  duty—the  shirkers.  In  our
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 country  unfortunately,  and  in  some  of
 the  Government  offices  unfortunately,
 you  find  one  species  of  human  beings
 and  that  is  called  shirkers.  They  do
 not  do  their  work.  There  was.  one
 Governor  in  my  State—the  old  united
 Punjab—Mr.  Jenkins.  He  found  that
 all  the  judges,  sub-judges,  district  and
 sessions  judges,  all  these  judges,  were
 not  disposing  of  their  cases  properly.
 So,  he  evolved  a  Jenkins  formula—
 the  sub-judge  should  dispose  of  so
 many  cases,  the  senior  sub-judge  so
 many  cases,  the  sessions  judge  so
 many  cases  and  so  on.  |  tell  you,  Sir,
 the  face  of  things  in  the  judiciary  in
 my  State  changed.  I  believe  that
 something  should  be  done  in  order  to
 penalise  shirking  in  my  country,  whe-
 ther  it  is  in  the  private  sector,  whether
 it  is  in  government  service,  whether
 it  is  elsewhere.  This  has  got  to  be
 done,  I  would  like  the  Finance  Min-
 ister  to  have  a  surprise  visit  some  day
 to  any  office  in  Delhi  or  elsewhere
 when  there  is  the  lunch  hour.  I  want
 to  ask  him,  how  long  the  lunch  hour
 lasts  in  the  Government  of  India
 offices  or  elsewhere—half  an  _  hour,
 one  hour,  or  what.  He  will  find  how
 this  lunch  hour  is  elongated  and
 elongated  and  how  this  lunch  hour
 becomes  a  kind  of  apology  for  shirk-
 ing  work.  Sir,  I  was  saying  all  this  in
 order  to  tell  the  Finance  Minister  that
 all  his  noble  intentions,  all  his  pro-
 mises  for  the  good  of  his  country  will
 be  defeated  by  these  persons  who  are
 there  to  do  all  these  kinds  of  things.

 One  or  two  more  points  I  want  to
 deal  with.  First,  I  would  suggest  to
 the  hon.  Finance  Minister  very  humb-
 ly,  because  he  knows  the  whole
 picture  and  I  know  only  a  fragment
 of  the  picture,  that  he  should  try  to
 control  the  administrative  expenses
 somehow.  I  wish  my  friend  Shri
 Feroze  Gandhi  had  been  alive  to  make
 an  eloquent  plea  for  that.  He  is  no
 more.  I  do  not  think  anybody  can  do
 it  like  him.  But,  here  it  is.  In  the
 Supplementary  demands,  I  found  an-
 other  Ministry  coming  into  being.  The
 Ministry  has  already  been  there.  Look
 at  the  number  of  officers,  gazetted,
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 [Shri  D  ८.  Sharma]
 non-gazetted  and  class  IV  that  have
 been  allotted  to  the  Ministry  of  Eco-
 nomic  and  Defence  Co-ordination.
 There  are  45  gazetted  officers,  some
 non-gazetted  officers  and  43  class  IV
 persons,  If  our  administration  goes  on
 proliferating  like  this,  I  think  it  will
 not  do  any  kind  of  good  to  our  coun-
 try.  Of  course,  I  have  nothing  to  say
 against  the  Ministry  of  Economic  and
 Defence  Co-ordination.  For  aught  I
 know,  it  is  an  essential  Ministry.  I
 do  not  want  to  say  anything  against
 that.  But,  whenever  we  have  to  deal
 with  Supplementary  demands,  we  deal
 mostly  with  creation  of  new  posts,
 with  the  creation  of  new  avenues  of
 service,  with  the  creation  of  new
 things,  which  involve  great  expen-
 diture.

 One  thing  I  want  to  say  and  I  will
 finish,  I  am  a  teacher.  The  _  hon.
 Finance  Minister  was,  the  other  day,
 very  kind  to  twit  me  at  being  a
 teacher.

 Shri  Morarji  Desai:  I  did  not  twit
 him.

 Shri  D.  C,  Sharma:  He  twitted  me
 at  being  a  professor.  I  am  a  teacher.
 There  is  not  much  difference.  I  know
 our  Finance  Minister  twits  people
 when  they  are  teachers.

 Shri  Morarji  Desai:  How  can  J  twit?
 My  father  was  a  teacher.  How  can  I
 twit  a  teacher?

 Shri  D.  6.  Sharma:  I  am  very  glad.
 When  he  was  replying  to  my  point  on
 Gold  Control,  he  said,  he  is  a  mere
 professor.  So  I  said  that.  That  is
 what  I  thought.

 Shrimati  Yashoda  Reddy:  He  did
 not  say,  mere  professor;  he  said,  why
 did  the  hon.  professor  plunge  into
 this.

 Shri  D.  C.  Sharma:  J  was  submit-
 ting  respectfully  that  one  thing  for
 which  Stalin,  in  spite  of  his  imperfec-
 tions,  is  honoured  in  the  Soviet  Union
 today  is,  he  introduced  universal
 education.  We  have  also  introduced
 universal  education  in  our  country.
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 That  is  one  of  the  greatest  achieve-
 ments  of  this  Government.  Illiteracy
 has  to  be  abolished  by  some  follow  up
 matters.  That  can  be  done  only  if  you
 have  literature  in  this  country  which
 other  people  can  read.  Th’s  literature
 is  a  very  important  thing.  I  find  that  the
 new  postal  rates  are  such  as  will  make
 the  distr:‘bution  of  books  to  those
 places  where  no  books  are  produced,
 very  difficult.  Take  Bharat  ki  buni-
 yadi  ekta  by  Nehru:  its  price  is  75
 nP.  But,  the  postal  charges  includ-
 ing  registration  will  cost  ]  rupee  and
 ]  nP.  Atma  Katha  by  Gandhi:  the
 cost  is  one  rupee,  The  proposed  postal
 charges  come  to  Rs,  .l.  The  Bhaga-
 vad  Gita:  What  was  it  before?  It
 was  88  N.P.  It  has  become  Rs.  I.ll
 S'milarly  Pita  ke  patra  putri  ke  nam
 by  Nehru:  it  costs  one  rupee.  If  it  is  to
 be  sent  outside,  formerly,  it  used
 to  cost  76  nP.  Now,  it
 wi'l  cost  9]  nP.  I  want  the  Finance
 Minister  to  get  money  from  everybody
 in  this  country,  because  the  Budget  is
 going  to  be  an  essay  in  co-partnership.
 But,  when  you  think  of  co-operation,
 when  you  think  in  terms  of  the  dif-
 ferent  kinds  of  persons,  I  think  this
 kind  of  tax  on  knowledge,  especially
 for  those  persons  who  are  living  in
 villages,  should  be  done  away  with
 I  hove  the  Finance  Minister  will  look
 into  it.

 I.  thank  once  again  for  giv-
 ing  us  a  Budget  which  satisfies
 the  twin  needs  of  economic  growth
 and  defence.

 Shri  Himatsingka:  I  may  inform
 Shri  D.  C.  Sharma  that  this  super
 profits  tax  would  help  indirectly  the
 present  industrialists  because  there
 will  We  very  few  new  _  industries
 coming  up  and  they  will  have  a
 virtual  monopoly.

 थी  wo  yo  सिह  (मुंगेर):  उपाध्यक्ष

 महोदय,  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  जो  बजट  पेश
 किया  है,  उस  में  करों  को  बहुलता  है  7  ऐसा  कहा
 जा  सकता  है  कि  इमरजेंसी  क ेकारण  उन  का
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 प्रौचित्य  भी  है,  परन्तु  जीवन  की  बुनियादी
 चीज़ें  तो  हर  एक  व्यि  को  सुलभ  होनी
 चाहिए  ।  हर  एक  मनुष्य  के  लिए  खाना,
 कपड़ा,  रहने  की  जगह,  शिक्षा  कौर  स्वास्थ
 की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  |  इस  के  लिए  यह
 सब  से  जरूरी  था  कि  प्लानिंग  कमीशन  को
 भारत  के  हर  एक  नागरिक  के  जीवन-स्तर  को
 ऊंचा  उठाना  चाहिए  था  ।  और  लोगों  की

 बुनियादी  जहर तों  को  पूरा  करने  के  बाद  ही
 उन  पर  टैक्स  लगाता  चाहिए  था  |  हम  खाना
 खाना  चाहते  हैं  भ्र पने  स्वास्थ्य  को  बनाए
 रखने  के  लिए,  स्वाद  के  लिए  नहीं  ।  इसी
 प्रकार  हम  कपड़े  पहनना  चाहते  हैं  सर्दी-गर्मी
 से  बचने  के  लिए,  शरीर  की  शोभा  के  लिए
 नहीं।  हम  चाहते  हैं  कि  देश  के
 सभी  १४  वर्ष  से  कम  बच्चों  के  लिये
 कम्पलसरी  शिक्षा  की  व्यवस्था  हो,  ताकि  ये
 बेग  के  अच्छे  कौर  सुयोग्य  नागरिक  बन  सकें  ।
 इसी  तरीके  से  हम  चाहते  हूँ  कि हर  एक  आदमी
 के  लिए  रहने  का  श्वास  हो  और  उस  के
 स्वास्थ्य  के  लिए  पूरा  प्रबन्ध  हो  ।  लेकिन  राज

 ऐसा  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।  इमर्जेन्सी  के  नाम
 पर  राज  जो  डेप्प  लगाए  जा  रहे  हैं,  हिन्दुस्तान
 का  प्रत्येक  दमों  उन  का  समर्थन  कर  रहा  है,
 लेकिन  इस  बात  का  भी  खयाल  रखना  पड़ेगा
 कि  लोगों  को  बुनियादी  ज़रूरियात  को  पूरा
 किया  जाये  t

 हम  देखते  हैं  कि  इस  सत्र  में  ही  सरकार
 अंग्रेजो  को सरकारी  काम  काज  के  लिए  हिन्दी
 को  सहारा  बनाना  चाहती  है  |  मैं  चाहता  हूं
 कि  देश  के  हर  एके  नागरिक  को  और  लोक
 सभा  के  सदस्य  को  संविधान  की  प्रतिष्ठा  करनी
 चाहिए  |  हम  १६४६  में  यह  कुबूल  कर  चुके
 हैं  कि  हमारी  राजभाषा  हिन्द  होगी  और
 लिपि  देवनागरी  होगी  ।  लेकिन  जब  कभी  इस
 बारे  में  चर्चा  चलती  है,  तो  बहुत  से  लोग  कहते
 हैं  कि  हिन्दी  थोपी  नहीं  जानो  चाहिए  ।  मैं
 कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दी  की  प्रतिष्ठा  केवल

 हिन्दी  की  प्रतिष्ठा  ही  नहीं  है,  बल्कि  वह  तो
 संविधान  की  प्रतिष्ठा  है।  यदि  आप  संविधान
 को  प्रतिष्ठा  करना  चाहते  हैं,  तो  भाप  का
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 gat  करना  चाहिए  कि  पंद्रह  वर्षों  के  बाद
 हिन्दी  को  अनिवार्य  रूप  से  जारी  किया
 जायेगा  ।  लेकिन  ग्राम  यह  कहा  जाता  है  कि
 हमारे  बहुत  नेता  इस  बारे  में  वादा  कर  चुके
 हैं,  प्रतिज्ञा  कर  चुके  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  संविधान  का  दर्जा  किसी  भी  व्यक्ति
 से  बड़ा  है  1  जिस  संविधान  को  हम  सब

 मंजर  कर  चुके  हैं,  उसमें  किसी  की  सहूलियत
 या  किसी  के  विरोध  के  कारण  परिवर्तन  नहीं
 करना  चाहिये,  क्योंकि  ऐसा  करने  से  संविधान
 की  प्रतिष्ठा  कायम  नहीं  रहती  है  ।

 कौर  एक  बात  मैं  भी  संविधान  की  श्री-

 हैलना  की  गई  हैश्ौर  वह  है  शराबखोरी  के
 संबंध  में  ।  जहां  तक  स्वास्थ्य  का  संबंध  है,
 कोई  यह  नहीं  कह  सकता  कि  शराब से  स्वास्थ्य

 नहीं  बिगड़ता  है  ।  महात्मा  गांधी  ने  तो  यहां
 तक  कह  था  कि  यदि  मुझे  एक  घंटे  के  लिये  भी
 डिक्टेट  शिप  बना  दिया  जाए  |  तो  मैं  सबसे
 पहले  यह  काम  करूंगा  कि  मैं  शराबखोरी  और
 नशाखोरी  को  बन्द  कर  दूंगा  ।  हम  बापू  का
 नाम  लेते  हेले किन  फिर  भी  देश  में  शराबखोरी
 शोर  नशाखोरी  को  जारी  रहने  देते  हैं  ।  हिन्दु-
 स्तान  के  हर  एक  नागरिक  को  इस  बात  पर
 दमें  रानी  चाहिये  कि  पंद्रह  वर्ष  क ेबाद  भी  हम
 शराबखोरी  को  दूर  नदीं  कर  सके  हैं  1

 बहुत  से  लोग  कहते  है  कि  शराबखोरी  को
 खत्म  करने  की  जवाबदेही  राज्य  सरकारों  पर

 हैं।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  बहुत
 सी  बातें  है  ,  जिन  का  संबंध  राज्य  सरकारों  से
 है,  लेकिन  उन  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार
 की  भी  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  है  श्रोर  वही
 उन  को  अच्छी  तरह  से  कर  सकती  है।  उदाहरण
 के  लिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  झूठी
 की  उन्नति  चाहती  है  शर  संविधान  में  हमने
 यह  प्रतिज्ञा  की  है  कि  हम  दुधारू  गायों  और
 बछड़ों  का  बस  नहीं  करेंगे  ।  कुछ  राज्य
 घरकारों  ने  इस  तरफ  कदम  उठाया  है,  लेकिन

 यूनियन  सरफार  की  तरफ  से  पशु-पालन  की
 उन्नति  के  संबंध  में  कोई  विशेष  कार्य  नहीं
 हुमा  है



 3787  a  General

 [श्री  ब०  To  सिर]
 शिक्षा  भी  हमारे  लिए  एक  महत्व  का

 विषय  है  ।  आज  हम  देखते  हैं  कि  प्राथमिक
 शिक्षा  भी  हमारे  यहां  तीन  प्रकार  की  चल  रही
 है,  एक  है  ट्रेडिशनल,  दूसरी  है  रूरल  और
 तीसरी  है  बेसिक  ।  हम  यह  निश्चय  ही  नहीं  कर
 पाये  हैं  कि  इन  से  कौनसी  ब्रेकर  है,  किस  को
 अपनाया  जाये,  किस  का  प्रतिपादन  किया  जाये
 यह  जो  तरीका  है  यह  ठीक  नहीं  है  ।  इसके
 साथ  ही  साथ  श्राप  पब्लिक  स्कूल  भो  बोलते
 जा  रहे  हैं  ।  यह  जो  कुत्न  भो  हो  रहा  है,  इस  में
 मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  श्राप  ऋष्ण  सुदामा  पैदा
 कर  सकते  है  ।  सारी  पद्धतिप्रों  का  सर्वेक्षण
 करके,  सारी  पद्धतियों  का  अध्ययन  करके,
 जो  भी  पद्धति  लाभप्रद  हो,  उसको  आपको  सारे
 देश  में  लागू  करना  चाहिये  ।

 श्रनसम्प्लायमेंट  भी  हमारे  देश  में  बहुत
 बढ़  रही  है।  यह  शिक्षित  वर्ग  में  ही  नहीं  बल्कि
 जो  शिक्षित  नहीं  हैं,  उन  में  भी  बढ़  रही  है  ।
 इसकी  तरफ  भी  श्राप  का  ध्यान  जाना  चाहिये  ।
 पिछले  दस  बरसों  से  मैं  निवेदन  करता  श्री
 रह।  हूं  कि  आप  निम्नतम  जो  जोवन  मान  है,
 उसको  स्थिर  कर  दें  और  ऊंचे से  ऊंचा  जो  हो
 सकता  है,  उसको  भो  स्थिर  कर  दें  ।  लेकिन  आप

 इसके  बारे  में  भो  कोई  फैसला  नहों  कर  सके  हैं,
 कि  निम्न  से  निम्न  कौन  सा  जीवन  मान  होता
 चाहिये  ।  अगर  आपने  ऐसा  कर  दिया  होता  तो
 नीचे  वालों  को  ऊपर  लाने  की  शरीर  ऊपर  वालों
 को  नीचे  लाने  की  श्राप  कु  कोशिश  तो  कर  ही
 सकते  थे  ।  हमारे  योजना  मंत्री  जी  ने  कहा  था
 कि  यह  मामला  विचाराधीन  है  |  अभी  तक
 भो  ऐसा  मालूम  पड़ता  है  कि  यह  विचाराधीन

 दिये  शौर  इस  पर  कोई  निर्णय  ्  नदीं  लिया  जा
 सका  है  ।  इसके  बारे  में  जब  पालिमैंट  में  प्रश्न
 किये  जाते  हैं  तो  उनका  भो  सन्तोषजनक  उत्तर

 नहीं  दिया  जाता  है  7  शायद  इसको  महत्वहीन
 बात  समझा  जाता  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं
 कि  यह  मामला  बहुत  जरूरी  है  और  इस  पर
 बाप  को  तुरन्त  ध्यान  देना  चाहिये  ओर  किसी
 निश्चय  पर  पहुंचना  चाहिये  |
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 यह  कहा  जाता.  है  कि  हमारे  देश  की
 पैदावार  बढ़े  ।  पैदावार  किस  तरह  से  बढ़
 सकती  है,  इस  पर  आप  पूरे  तरीके  से  ध्यान  नहीं
 देते  हैं।  आप  एक  कमिशन  बिठाने  का  विचार
 कर  रहे  हे  जोकि  इस  पर  विचार  करेगा  .  मैं
 समझता  हुं  कि  आज  जो  पैदावार  नहीं  बढ़
 रही  है,  लड़के  जहां  दूसरे  कई  कारण  हैं,  वहां
 एक  कारण  यह  भो  है  कि  योजना  कमिशन  इस
 मामले  से  ग्रीन  भिन्न  है  ।  आप  देखें  कि  आज
 किसान  की  अवस्था  कया  है,  उत्पादन  का  खर्चा
 कपा  है  बौर  कप  उसको  क्‍या  देते  है  ।  अगर
 आप  इत  सब  बातों  पर  विचार  करें  तो  पैदावार
 बढ़ना.  मुशिकल  नहीं  होना  चाहिये  1  खुशी  की
 बात  है  कि  योजना  कमीशन  ने  निश्चय  किया
 है  कि  बड़ी  बड़ी  सिंचाई  प्रोजनाओञ्रों  पर  जोर
 न  दे  कर  मध्यम  दर्जे  को  सिंचाई  योजनाओं  पर
 जोर  दिया  जाये,  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  पर
 जोर  दिया  जाये  ।  ग्राम  आप  देखें  तो  पता
 चलेगा  कि  ६.४  करोड़  हाउसहोल्ड  देहातों
 में  हैं  उन  में  से  २३  प्रतिशत  ऐसे  हैं  जिन  के  पास
 कोई  जमीन  नहों  है  7  २४  प्रतिशत  ऐसे  हैं  जिन
 के  पस  एक  एकड़  से  कम  जमीन  है  1  तीन
 चौथाई  परिवार  ऐसे  हैं  जिन  के  पास  पांच
 एका  से  कम  जमन  है  ।  और  1८  ऐसे  हैं
 जिन  के  पास  दस  पाड़  से  अधिक  जमीन  है  t
 एक  परसेंट  हूँ  ऐसे  हैं  जिन  के  पास  पचास
 एकड  से  ज्यादा)  जमीन  है  कुछ  हजार  ही
 ऐसे  परिवार  हैं,  जिन  के  पास  २५०  एकड़  या
 इससे  अधिक  जमीन  है  ।  और  एक  लाख  के
 करीब  ऐसे  हैं  जिन  के  पास  सौ  एकड़  से  ज्यादा
 जमीन  है।  अगर  लेंड लैस  लोगों  को  निकाल
 दिया  जाये  तो  करीब  छ:  एकड़  प्रति  परिवार

 ही  जमीन  पड़ता  है  ।  आप  इस  को  भी  देखें  कि
 एक  एकड़  पर  जो  नैट  प्राफिट  होता  है  वह  केवल
 चालीस  रुपये  होता  है  1  ऐसी  हालत  में  श्राप
 देखें  कि  जब  आप  लेंड  सीलिंग  की  बात  करते

 हैं,  तो  जो  सीलिंग  लगाते  हैं,  उस  में  उन  को
 कितना  आमदनी  होतो  है  ।  आप  की  यह
 ख्वाहिश  प्रयोग  होती  है  कि  खेती  का  काम

 भ्रनपढ़  लोगों  के  जिम्मे  ही  रहे  ।  अगर  झा
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 ऐसा  नहीं  चाहते  हैं  कौर  चाहते  हैं  कि  देश  के

 पढ़े  लिखे  लोग  भी  खेती  के  काम  में  दिलचस्पी
 लें,  खेती  के  काम  को  करें  पढ़े  लिखे  नौजवान
 भी  इस  में  लगें,  तो  ड्राप  को  जो  ऊंची  से  ऊंची
 सीमा  है  उसको  भी  तय  कर  देना  होगा  ।
 सैक्रेटरियट  में  तो  श्राप  लोगों  को  तीन  तीन

 हज़ार  रुपया  माहवार  देते  हैं,  लेकिन  जो  खेतो
 करता  है,  उसके  लिए  आप  बीस  या  पच्चीस

 एकड़  की  सीलिंग  लगा  देते  हैं  इरिगेटिड  होल्डिंग
 की  ६-७  एकड़  वे  रखते  हैं  ।  इससे  क्‍या

 हो  सकता  है  ।

 आप  इसके  लिए  भी  चिन्तित  हैं  कि
 प्राइसिस  को  रोका  जाये  ।  अब  प्राइसिस  को
 कसे  रोक,  जा  सकता  है  ।  प्राइसिस  तभी  रुक
 सकती  हैं  यदि  आप  जो  प्रॉडक्शन  कास्ट  है,
 उस  को  आधार  मान  कर  चलें,  और  उसको
 देख  कर  कीमतें  नियत  करें  ।  यदि  आप  ने

 ऐसा  किया  तभी  किसानों  को  प्रोत्साहन  मिल
 सकता  है,  तभी  वे  अधिक  पैदावार  करने  के
 लिए  उत्साहित  किये  जा  सकते  हैं,  तभी  उन  में

 उत्साह  का  संचार  हो  सकता  है  i  आप  यह
 सवाल  कर  सकते  हैं  कि  प्रा इक शन  कास्ट  को
 कैसे  मालूम  किया  जाये  ।  इसका  भी  जवाब  मेरे
 पास  है  ।  हर  एक  ब्लाक  में  आपने  फार्म  कायम
 किये  हैं  ।  उन  फारस  में  जो  कुछ  पैदा  होता  है,
 उसको  पैदा  करने  को  जो  कास्ट  होती  है,  उसके
 आधार  पर  हा  आप  प्रशसित  नियत  कर  सकते
 हैं  ।  यदि  आपने  ऐसा  किया  तो  किसान  को
 इंसेंटिव  होगा  और  वह  अधिक  पैदा  करेगा  ।

 आप  यह  भी  देखे  कि  क्या  आप  ने  उसके
 खेत  को  फ्लू  से  जोर  सूखे  से  बचाने  के  लिए
 भी  कोई  प्रबन्ध  किया  है  या  नहीं  किया  है  ।
 यदि  किसी  वर्ष  में  बाढ़  ञ्  जाती  हूँ  या  सूखा
 पड़  जाता  है  तो  किसान  की  जज  सारी  पूंजी
 होती  है,  वह  तो  तबाह  होती  ही  है,  वह  तो
 बरबाद  होती  है,  उसके  बाद  भी  जो  मज़दूरी
 उसको  देनी  पड़ती  है,  वह  भ्र लग  होती  है  ।
 ऐसी  हालत  में  भी  जो  लगान  होता  है  वह  भी
 माफ  नहीं  किया  जाता  है
 2870(Ai)  L.S.D.—7.
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 अब  श्राप  कम्पलसरी  सेविंग  करने  जा
 रहे  हैं  कौर  श्राप  कहते  हैं  कि लगान  का  जो
 पचास  प्रतिशत  होगा  वह  इस  में  जमा  होगा  ।
 श्राप  ने  जो  भ्र नइ कोनो मिक  होल्डिंग  हैं,  उनका
 भी  ख्याल  नहीं  किया  है  ।  मैं  निवेदन  करना
 चाहता  हूं  कि  आपने  फंजपुर  कांग्रेस  में,  हरीपुरा
 कांग्रेस  में  किसानों  को विश्वास  दिलाया  था  कि
 उनकी  मालगुज़ारी  काफी  कम  कर  दी  जायेगी
 ऐसा  न  करके  आज  किया  यह  गया  है  कि  बिहार
 में  साढे  बारह  परसेंट  उन  पर  सैस  बढ़  चुका  है,
 इस  बजट  के  फलस्वरुप  २५  परसेंट  उन  पर
 भार  पडने  वाला  है  कौर  कम्पलसरी  सेविग्ज़  में
 उनको  पचास  परसेंट  देना  पड़ेगा  |  जो  यह  हुआ,
 सो  तो  हुआ  लेकिन  आप  सब  से  पहले  जीवन  मान
 तो  स्थिर  कीजिये,  जो  लोगों  की  बुनियादी
 ज  कुरियात  हैं,  उनकी  प्रति  तो  कीजिये  ।  हमारे
 प्रधान  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  यह  लड़ाई  बरसों
 तक  चल  सकती  है  और  कभी  कभी  यह  भी
 कहते  हैं  कि  जनरेशन  तक  चल  सकती  है  ।

 ऐसी  हालत  में  आपको  सोचना  पड़ेगा  कि  भारत
 के  प्रत्येक  नागरिक  की  बुनियादी  चीज़ों  की
 ज  कुरियात  पूरी  हों  हर  किसी  को  पहनने  के
 लिए  कपड़ा  मिलना  चाहिये,  शरीर  की  शोभा
 के  लिए  नहीं  बल्कि  गर्मी  सर्दी  से  उसकी  रक्षा

 हो  सके,  इसलिए,  सुबह  शाम  का  सब  को  भोजन
 मिलना  चाहिये,  स्वाद  के  लिए  नहीं  बल्क,
 स्वास्थ्य  रक्षा  के  लिए,  रहने  का  हर  किसी  को
 घर  मिलना  चाहिये  ताकि  वह  सर्दी  गर्मी  से
 अपनी  रक्षा  कर  सके  ।  यह  आप  तभी  कर  सकते

 हैं  जब  ड्राप  जीवन  मान  स्थिर  कर  दें  और  जो
 निम्न  स्तर  पर  हैं,  उनको  किसी  तरह  से
 ऊपर  लायें,  उन  पर  किसी  तरह  का  कर  न
 लगायें  और  किसानों  को  भी  उसी  स्तर  पर
 लायें,  जिस  स्तर  पर  आप  अन्य  नागरिकों  को
 लाते  हैं,  शहर  वालों  को  लाते  हैं  tv

 हमारे  पास  जो  ज़मीन  है,  उसको  आप
 देखें  । यह  भी  आप  देखें  कि  उस  ज़मीन  से  जो
 पैदावार  होती  है,  वह  कसे  बढ़  सकती  है  ।

 बहुत  से  प्लानिंग  कमिशन  के  सदस्यों  ने  कहा
 कि  खेतों  की  मेढ़ों  को  तोड  दो,  सडकों  की
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 [श्री  ब०  प्र०  सिह]
 खनता  जोड़  करके  खेती  करो  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  इस  तरह  से  पैदावार  नहीं  बढ़  सकती
 है  ।  आप  देखें  कि  देश  में  राज  कितनी  ज़मीन
 है  भ्र ौर  इसका  सुधार  किस  तरह  से  हो  सकता
 है।  यदि  श्राप  ने  ऐसा  किया  तो  हमारी  पैदावार
 बढ़  सकती  है  ।  आप  के  पास  जो  टोटल
 ज्योग्रेफकल  एरिया  है  वह  ८०.६३  करोड़
 एकड़  है  ।  इस  में  जो  रिपोर्टिंग  एरिया  है  वह
 ७२.४१  करोड़  एकड़  है  |  बैरन  लेंड  २१
 करोड़  एकड़  है  |  कल्टीवेबल  वेस्ट  ५.  ८  करोड़
 एकड़  है  ।  जो  करेंट  फेनो है  वह  ५.  ह्  करोड़
 एकड ़है  ।  इस  तरह  से  १६.२३  करोड़  एकड़
 जमीन  ऐसी  है  जिस  का  सुधार  करके  आप
 उस  में  यौनाचार  बढ़ा  सकते  हैं  ।  लेकिन  ऐसा
 न  करके  श्राप  देहाती  लोगों  के  जीवन  को
 सोच  पाँच  कर  रहे  हैं  |  राज  कुछ  पता  ही  नहीं
 चलता  है  कि  क्‍या  किया  जा  रहा  है  |  बिहार
 के  सम्बन्ध  में  जब  प्लानिंग  कमिशन  से  पूछा
 जाता  है  कि  सुधार  क्‍या  आपने  सुझाये  हैं  तो
 जवाब  मिलता  है  कि  हम  ने  कोई  ऐसा  सुझाव
 नहीं  दिया  है  जोर  जब  बिहार  सरकार  से  पूछा
 जांता  है  तो  वहां  से  पता  चलता  है  कि  योजना
 कमीशन  के  सुझाव  पर  ही  ऐसा  किया  जा  रहा
 है  ।  मैं  समझता  हं  कि  जो  भी  सुझाव  दिया  जाये,
 उसका  कुछ  न  कुछ  झ्राधार  तो  होना  चाहिये  ।
 आप  कहते  हैं  कि  भूमि  सुधार  इसलिए  किये  गये

 हैं  कि  सब-लैडिंग  से  एक् सप्लाय टेशन  होता  है  ।
 लेकिन  मैं  श्राप  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि
 सब-लैडिंग  कोझ्रोप्रेशेन  भी  है  1  चीन  की
 मिसाल  मैं  शाप  को  देना  चाहता  हूं  ।  वहां  पर
 जितने  लोग  नाबाद  किये  जाते  हैं,  उन  में  से
 पचास  परसेंट  सब-लैडिंग  कर  सकते  हैं  ।
 धान  की  खती  का  जिन  को  तजुर्बा  है,  वे  जानते

 हैं  कि एक  एकड़  भी  जिस  के  पास  ज़मीन  होती
 है,  उसको  उसके  लिए  दस  बीस  मजदूरों  की
 जरुरत  होती  है  ।  इस  तरह  से  वहां  पर  सहयोग
 की  भावना  से  आगे  काम  चलता  है  ।  इस  तरह
 की  बातों  की  जब  जानकारी  नहीं  होती  है  तो
 किस  तरह  से  हमारे  देश  की  पैदावार  बढ़
 सकती  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जानकारी  के
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 अभाव  में  योजना  कमिशन  इस  तरह  के  सुझाव
 दे  देता  है  जिन  से  गलतफहमी  पैदा  हो  जाती  है
 आप  कहते  हैं  कि  कभी  केवल  १६  परसेंट
 इरिगेटिड  लेंड  है  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 यदि  श्राप  इमिग्रेशन  की  पूरी  व्यवस्था  कर  सकें
 तो  काफी  हमारी  पैदावार  बढ़  सकती  है  ।
 ८.२१  करोड़  एकड़  जमीन  आपके  पास
 बैरन  पड़ी  हुई  है  और  उसकी  तरफ  आप  देखें  t
 इसको  पानी  आप  दें  ।  जहां  पर  पानी  दिया
 जाता  है  वहां  पर  सब  कुछ  पैदा  हो  सकता  है,
 यहां  तक  कि  ज़मीन  की  मिट्टी  भी  बदली  जा
 सकती  है,  ऐसा  विशेषज्ञों  की  राय  है  ।  लेकिन
 जिन  को  खती  का  व्यावहारिक  ज्ञान  नहीं  है,
 उनके  सुझावों  के  ऊपर  हम  चलते  हैं  -  इसका
 परिणाम  यह  होता  है  कि  खेती  की  पैदावार

 नहीं  बढ़ती  है  ।

 मैं  अधिक  कुछ  नहीं  चाहता  हूं  ।  केवल
 इतना  ही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  श्राप
 प्रॉडक्शन  कास्ट  का  खयाल  करें  |  प्रॉडक्शन
 कास्ट  आपके  जो  हर  एक  ब्लाक  में  फार्म  हैं,
 उन  पर  जो  कास्ट  कराती  है,  उससे  मालूम  की
 जा  सकती  है  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  और
 किसान  को  ठीक  दाम  उसकी  उपज  का  दिया
 गया  तो  उस  में  इंसेंटिव  जायेगा  और  देश
 की  पैदावार  काफी  बढ़  जायेगी  ।

 Shri  Rajaram  (Krishnagiri):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  thank  you  for
 the  opportunity  given  to  me.

 The  budget  proposals  are  before
 us  now.  This  year,  the  Finance
 Minister  has  brought  an  emergency
 budget.  To  save  the  freedom  of  the
 country  and  to  strengthen  our  Army,
 he  has  levied  so  many  new  taxes
 this  year.  Of  course,  money  is  neces-
 sary  for  all  these  things.  But  is  it  the
 only  way  to  get  money  for  all  these
 things?  That  is  my  question.  Why
 not  the  Government  fhink  of  some
 other  ways  also?  I  think  that  this
 time  we  have  reached  the  maximum
 taxable  capacity  in  the  country.
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 So  many  big  busines  people  be-
 longing  to  the  ruling  party  welcomed
 the  budget  proposals.  Some  people
 ‘have  opposed  only  the  super-profits
 tax.  But  the  people  have  got  a  doubt
 about  the  expenditure  side  of  Gov-
 ernment.  But  as  far  as  the  Govern-
 ment  side  is  concerned,  they  are  en-
 joying  all  kinds  of  luxuries,  Even
 at  the  time  of  emergency,  funds  have
 been  allotted  for  the  purchase  of  staff
 cars  and  appointment  of  officers,  The
 Embassies  in  foreign  countries  are
 enjoying  a  fined  and  luxurious  life.
 They  have  indulged  in  costly  luxuries,
 costly  articles  are  being  ordered,
 and  costly  furniture  is  enjoyed  at
 their  residences.  It  is  not  at  one
 place,  but  there  are  so  many  places
 where  ail  these  objections  were
 taken  by  the  PAC,  but  it  has  not  yet
 been  remedied.  I  have  come  to  know
 very  recently  that  a  building  has
 been  purchased  at  Geneva  at  a  high
 cost.  So,  all  kinds  of  expenditure
 are  going  on  in  and  around  the  world
 from  the  side  of  our  administrators.
 No  action  has  been  taken  to  curtail
 all  this  unnecesary  expenditure.

 But  our  Finance  Minister  has  come
 out  to  tighten  the  belts  of  all  the  com-
 mon  people.  The  worst  thing  about  the
 budget  is  that  the  taxation  proposals
 will  start  a  chain  reaction  which  will
 send  up  prices  and  service  charges
 everywhere.  For  example,  the  hotel
 owners  of  Madras  are  said  to  be  cone
 sidering  how  much  their  rates  should
 be  increased  in  view  of  the  new  levies.
 Taximen  will  demand  increased  fares.
 The  buses  have  already  indicated  that
 they  will  have  to  make  special  efforts
 to  balance  their  own  budget.  On  the
 whole,  transport  will  become  costlier
 in  consequence  of  the  higher  duty  on
 motor  spirit  and  diese]  oi]  and  in-
 creased  levies  on  tyres  and  tubes.  The
 point  about  it  at  all  is  that  at  every
 turn  of  life  the  middle  and  lower  class
 of  citizens  are  severely  hit.

 Excise  duties  have  been  levied  over
 superior  and  inferior  kerosene.  The
 poor  people  live  in  huts,  that  is,  in
 dark  places  in  our  country,  and  they
 have  to  shell  down  nearly  0  nP  more
 for  a  bottle  of  kerosene.  The  kerosene
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 is  not  for  bringing  bright  light  into  the
 poor  houses;  it  is  not  for  show,  but  it
 is  being  used  for  their  children’s  educa-
 tion  in  the  night.  By  putting  these
 levies,  the  Finance  Minister  is  spoil-
 ing  the  education  of  our  song  of  the
 soil.  The  Hindu  from  Madras  has
 rightly  commented:

 “A  40  per  cent.  increase  in  the
 price  of  essential  household  items
 at  one  stroke  is  unheard  of  in  the
 annals  of  Indian  taxation.”.

 So,  I  request  the  Finance  Minister  to
 withdraw  the  increase  in  the  levy
 over  kerosene.

 The  net  hag  been  cast  wide  to  cover
 almost  all  necessaries  in  life  of  the
 ordinary  people.  All  the  countries  in
 the  world  haye  provided  the  ordinary
 facilities  like  posts,  to  everybody.
 The  Comgress  Party  before  coming  to
 power  said  that  they  will  reduce  the
 rate  of  the  post-card.  But  during  the
 Jast  fifteen  years,  gradually,  all  the
 Finance  Ministers  have  taken  their
 share  in  raising  the  price  of  the  post-
 card.  Now,  our  Finance  Minister  seeks
 to  raise  the  price  of  the  post-card
 further  from  five  naye  paise  to  six
 naye  paise.  I  need  not  say  that  the
 post-card  belongs  to  the  poor  section
 of  the  country,  and,  therefore,  it  must
 not  be  taxed.  Items  like  coffee,  tea,
 vegetable  products,  soaps,  cosmetics,
 tobacco,  printing  and  writing  paper
 will  in  addition  to  paying  higher  excise
 duty  bear  a  20  per  cent.  surcharge.
 The  hardest  hit  will  be  those  in  the
 lower  income  groups,  especially  those
 among  them  with  fixed  incomes.

 Coming  to  the  next  point,  I  want  to
 say  something  about  the  compulsory
 savings  scheme  which  has  been  uni-
 versally  opposed.

 An  hon.  Member:  Question.
 Shri  Morarji  Desai:  Universally  op-

 posed?
 Shri  Rajaram:  Even  Shri  Harish

 Chandra  Mathur  hag  opposed  it.

 Shri  Morarji  Desai:  But  there  are
 several  others  who  have  supported  it.
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 Shri  Rajaram:  It  was  pointed  out
 that  compulsion  in  the  matter  of  sav-
 ings  would  further  depreciate  the
 standard  of  living  of  the  poor  who
 have  hardly  enough  to  eat.  A  factory
 worker  or  a  clerk  or  a  schoo]  teacher
 who  earns  Rs.  25  per  month  is  asked
 to  part  with  Rs.  3.75,  that  is,  3  per
 cent.  of  his  monthly  income.  All
 these  salaried  employees  covered  by
 one  or  the  other  of  the  labour  legisla-
 tions  are  contributing  to  their  pro-
 vident  fund  at  rates  ranging  from  6}
 per  cent  to  8-1/3  per  cent.  Most  of
 those  who  are  in  the  income  group
 Rs.  25  to  Rs.  250  a  month  also  have
 some  insurance  protection  or  other  for
 which  they  have  to  Pay  premiums.  To
 imagine  that,  with  the  present  levels
 of  prices  and  the  burdens  that  will  be
 imposed  by  the  new  excise  and  cus-
 toms  duties,  this  section  can  afford  to
 save  more  than  ten  per  cent.  of  the
 income  is  ridiculous.  And  if,  in  fact,
 most  of  the  persons  are  saving  in  one
 recognisable  and  obligatory  form  or
 the  other,  as  much  as  0  per  cent.  of
 their  earnings,  is  it  fair  to  impose  on
 them  a  compulsory  obligation  to  save
 more?

 As  far  as  the  prices  are  concerned,
 they  are  going  on  increasing.  What-
 ever  price  control  measure  Govern-
 ment  may  devise,  as  long  as  indrect
 taxation  by  the  Centre  and  the  States
 contributes  a  sizable  element  in  the
 price  structure,  the  consumer  wil]  have
 little  hope  of  relief.  The  burden  will
 be  bearable  if  the  public  have  the
 assurance  that  the  moneys  will  be  well
 spent  and  that  the  security  as  well  as
 the  development  of  the  country  are
 being  attended  to  with  efficiency  and
 economy.

 Why,  for  instance,  should  there  be
 an  increase  of  as  much  ag  Rs.  30  crores
 in  the  expenditure  on  administrative
 services  between  96l-62  and  1962-63?
 If  a  critical  probe  into  expenditure
 reveals  scope  for  reducing  it  by  Rs.  50
 crores,  even  this  will  provide  a  wel-
 come  means  of  effecting  many  essen-
 tial  marginal  changes  in  the  new  taxes.
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 To  reduce  this  tax  burden  on  the
 common  people,  our  party,  that  is,  the
 DMK,  has  suggested  so  many  things
 to  the  Government  through  resolu-
 tions,  and  they  are  as  follows: —

 (l)  Nationalise  the  cinema  indus-
 try  which  can  give  a  fine
 source  of  income;

 (2)  Take  stringent  measures
 against  tax-dodgers  and  tigh-
 ten  the  machinery  of  tax-
 assessment  and  collection;

 (3)  Make  public  sector  enterprise
 more  efficient  so  as  to  make
 them  yield  more  surpluses  for
 development;  and

 (4)  Cut  down  wasteful  expendi-
 ture,  stamp  out  corruption  and
 maladministration,

 Through  these  methods,  we  can  earn
 more  money  for  the  national  defence.

 Let  me  now  come  to  another  more
 important  matter.  Government  are
 now  maintaining  four  Central  univer-
 sities  in  the  country,  and  these  are  all
 situated  in  Delhi,  Aligarh,  Banaras  and
 at  the  Vishwabharati  in  Bengal.  You
 know  that  all  these  universities  are
 situated  only  in  the  north,  and  none
 is  in  the  south.  Sardar  K.  M.  Panik-
 kar  also  suggested  the  establishment
 of  a  Central  university  in  the  Madras
 State.  Even  after  the  suggestion  of  an
 eminent  man  like  Sadar  K.  M.  Panik-
 kar,  this  has  not  been  carried  out  by
 the  Education  Ministry  till  today.

 I  wish  that  Government  must  come
 forward  to  establish  8  Central  univer-
 sity  in  Salem  in  Madras  State.  I  am
 suggesting  Salem  in  Madras  State  be-
 cause  it  is  the  biggest  and  most  back-
 ward  district  in  education  in  the
 whole  of  the  Madras_  State.

 oft  गोपालदास  मांगी  (जम्प  तथा  काश्मीर)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  इमर्जेन्सी  के  गाय  तले  जो
 बजट  पेश  किया  गय।  है,  उसके  लिए  ज़िम्मेदार
 १६६२  में  हुए  वे  ग्यात  हैं  जिन्होंने  देश  को

 एक  ऐसा  धक्का  दिया  कि  हम  एक  भूला  हुआ
 सबक़  दोबारा  याद  करने  पर  मजबूर  हो  गए  |
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 [Surr  KwyapmKar  in  the  Chair.]

 वह  सबक़  यह  है  कि  शान्ति  और  सच्चाई  के
 पीछे  जब  तक  शक्ति  न  हो,  तब  तक  संसार  में
 न  तो  शान्ति  की  इज्जत  होती  है  कौर  न
 सच्चाई  का  सम्मान  होता  है  7  यह  सबक
 एक  मौलिक  सिद्धान्त  और  एक  बुनियादी
 उसूल  पर  मबनी  है,  लेकिन  बदकिस्मती  से
 इसे  हम  भूल  गए  थे  और  इसी  वजह  से,  हालांकि
 भारत  संसार  में  सब  से  ज्यादा  शान्तिप्रिय  है
 भर  बाडेन  ड्रयू  पर  उस  का  पक्ष  बिल्कुल
 सच्चाई  पर  झ्राधारित  है,  उस  को  हुमिलिएशन
 बर्दाश्त  करनी  पड़ी  और  जिन  देशों  को  हम  मित्र
 समझते  थे,  वे  भी  हम  से  किसी  कद्र  किनाराकशी
 कर  गए  ।

 लेकिन  इस  परेशानी  के  बावजूद  एक
 बात  बहुत  उत्साहवरद्धीकं  और  हौसला-
 अफवाह  है  और  वह  यह  है  कि  जिन  लोगों  के

 हाथ  में  इस  देश  का  नेतृत्व  है,  वे  कभी  भी
 जोश  के  वक्‍त  होश  को  हाथ से  नहीं  जाने  देते  ।
 जिस  वक्‍त  नेफ़ा  में  पस्पाइयां  हो  रही  थीं,
 जिस  वक्‍त  हम  पीछे  हट  रहे  थे,  उस  वक्‍त
 पंडित  नेहरू  ने,  देश  के  उस  श्रीम  नेता  ने,
 हमें  यह  चेतावनी  दी  कि  मज़बूत  डिफ़ेंस  के
 लिए  मज़बूत  इंडस्ट्रियल  वेस  और  देश  की  माली

 हालत  का  बेहतर  होना  भी  बहुत  ज़रूरी  है,
 इस  लिए  जहां  हम  अपने  देश  को  मज़बूत  करने
 के  लिए  कदम  उठायें,  वहां  हम  अपने  देश  की

 इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  और  माली  हालत  को

 बेहतर  बनाने  की  तरफ़  भो  पूरी  तवज्जह  दें  ।

 चुनांचे  यह  बजट  उन्हीं  उसूलों  की  बिनाह
 पर  तैयार  किया  गया  है  ।

 जिस  तरह  से  इस  संकट  के  समय  देश
 के  सब  तब्क़े  और  ग्रुप्स  के  लोग  एकत्र  हो  कर,
 एकजान  और  एक  मत  होकर,  दुश्मन  का

 मुकाबला  करना  चाहते  हैं,  हमें  शशि  है  कि
 इसी  तरह  ही  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  इस
 संग्रह  का  बोझ  भी  सब  सेक्टर्स  और  सब  जम्प्स
 ग्रोवर  समाज  के  सब  मुख्तलिफ़  हिस्सों  पर  डाला
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 है।  प्रगर्चो  यह  हक़ीकत  है  कि  पिछले  पंद्रह
 वर्षों  से  लगातार  इन डायरेक्ट  टैक्सेशन  की

 वजह  से  छोटे  तबकों  को,  मिडल  क्लासिक
 और  लोनार  क्लासिक  पर  ज्यादा  बोझ  पड़ता
 रहा  है  और  आज  भो  उन  पर  काफ़ी  बोझ
 डाला  गया  है,  लेकिन  उन  की  तरफ़  से  तो
 नाराज़गी  या  प्रोटेस्ट  की  उतनी  आवाज़  नहीं
 आती  है,  जितनी  कि  हमारे  उन  दोस्तों  की  तरफ़
 से  आती  है,  जिन्होंने  पिछले  पंद्रह  वर्षों  में  बहुत
 कमाया  है  और  छोटे  तबकों  की  कास्ट  पर
 कमाया  है  ।  में  समझता  हूं  कि  अगर  वे  उतने
 देशभक्त  हैं,  जितने  कि  वे  ब्लेम  करते  हैं,
 तो  इस  वक्‍त  उन्हें  आगे  करा  कर  ज्यादा  टैक्सेशन
 के  लिए  सुझाव  देना  चाहिए  था,  न  कि  सुपर
 प्राफ़िट्स  टैक्स  की  मुखालफत  करनी  थी,
 जो  कि  रिजर्व  निकाल  करके,  डेप्रियेसियेशन
 को  निकाल  करके  फिर  लगाया  जाना  है  ।
 और  वह  मुखालफत  इतनी  सस्पेन्ड  शौर  लगा-
 तार  है  कि  अखबारों  में  यह  भी  था  रहा  है  कि
 उसका  असर  भी  हमारी  सरकार  पर  हो  रहा
 है।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बात  बहुत
 ग्रफोसनाक  देगी  ही.  बिज़नेस
 क्लास  के  इस  प्रचार  का  इतना  असर

 पड़े  कि  सुपर  प्राफिट्स  टैक्स  में,  जिस  को
 कांग्रेस  वंचित  से  बहुत  सपोर्ट  मिली  है,  किसी
 तरह  का  संशोधन  किया  जाये  ।  क्योंकि
 आजतक  तो  गरीब  और  दरमियाना  तब्का

 ही  सब  बोझ  बर्दाइत  करता  रहा  है  कौर
 अगर  आज  थोड़ा  सा  बोझ  अप्पर  क्लासिक
 को  भी  बर्दाश्त  करना  पड़े  ,  तो  इस  में  कोई
 एतराज़  नहीं  होना  चाहिए  ।

 जब  में  टैक्सेशन  की  जेनरल  पालिसी
 का  अनुमोदन  करता  हूं  ।  तो  में  बड़े  आदर
 शर  सम्मान  के  साथ  वित्त  मंत्री  की  सेवा  में
 यह  जज  करना  चाहता  हूं  कि  वह  मेरे  इस
 सुझाव  पर  ज़रा  विचार  करें  कि  कम्पलसरी
 सेविंग  स्कीम  में  इतनी  सी  अ्रमेंडमेंट  कर  दी
 जाये  कि  जो  प्योरली  सैलेरीड  म्ुप्स  के  लोग
 जिनकी  आमदनी  सिर्फ़  तन्ख्वाह  पर  निर्भर,  है
 अगर  उन  में  से  किसी  ने  इन्शोरेंस  कराया
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 हुआ  हो,  तो  वह  इन्शोरेंस  पर  जितना  प्रीमियम
 देता  हो,  उस  ने  जो  कम्पलसरी  सेविंग  करनी

 है,  उस  में  से वह  रकम  एकाउंट  फ़ार  हो  जाये  ।
 इस  से  लोअर  सैलेरीड  ग्रुप्त  की  एक  बहुत  बड़ी
 शिकायत  दूर  हो  जायेगी  ।

 बुक  पोस्ट  के  बारे  में  अभी  माननीय
 सदस्य,  श्री  शर्मा,  ने  कहा  है  कि  लोग  अपने
 विचार  पेश  करने  के  लिए  श्राम  तौर  पर  बुक
 पोस्ट  का  सहारा  लेते  हैं  नये  पोस्टल  रेट्स  से
 आमदनी  तो  बहुत  थोड़ी  होगी,  लेकिन  उन  से
 प्रचार  के  कार्य  में  बाधा  शर  रुकावट  पड़  जायेगी
 इस  लिए  अगर  माननीय  मंत्री  इस  पर  विचार
 करें,  तो  में  कृतज्ञ  हूंगा  t

 जब  हम ने  योद्धा  क  रोल  आडर  के  जरिये
 एक  रेवोल्यशनरी  स्टेप  उठाया  है  तो  आज

 हो  या  कल  उस  का  असर  यह  होगा  कि  गांवों
 के  लोग  जो  पहले  अपनी  बचत  में  से  कुछ
 न  कुछ  रकम  मुसीबत  के  दिनों  के  लिये  सोने
 की  शक्ल  में  जमा  रखते  थे  रुपये  की  शक्ल
 में  बचत  करने  लग  जायेंगे  ।  चू  कि  देहात  के
 लोग  रुपया  अपने  पास  नहीं  रखना  चाहते
 इस  लिये  उन  को  रुपया  जमा  करने  के  लिए
 बेकिंग  की  जरूरत  होगी  गांव  गांव  में  ऐसी
 आरगनाइज़ेशन  की  ज़रूरत  होगी  जहां  वे
 अपना  रुपया  जमा  करा  सकें  ।  इस  के  लिए
 हमें  देहात  में  बैंकिंग  की  सुविधा  देनी  होगी  ।

 पूरे  देश  के  घेरे  में  हर  जगह  बैंकिंग

 यूनिट्स  होने  चाहिए।  लेकिन  हम  को  यह  बात
 भी  याद  रखनी  चाहिए  कि  हज़ारों  या  लाखों

 नहीं  बल्कि  करोड़ों  लोगों  की  बचत  उन  के

 खून-पसीने  की  कमाई  बैंकों  में  जायेगी  ।
 विवियन  बोस  की  रिपोर्टे  हम  लोगों  ने  देखी
 है  ।  यह  सदन  इस  बात  से  भी  वाकिफ़  है  कि
 जो  लोग  प्राईवेट  बेकस  में  मेनेजमेंट  के  जिम्मे-
 दार  हैं  वे  लोगों  के  रुपये  से  किस  तरह  गर-
 जिम्मेदारी  के  साथ  खेलते  हूँ  कौर  किस  तरह
 वह  रुपया  बाज़  दफ़ा  जाया  किया  जाता  है  ।
 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  चू  कि  देश  में  राज
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 सकट  की  स्थिति  है  जिस  का  सामना  करने
 के  लिए  रुपये  और  रीसोसिज्ञ  की  जरूरत  है
 कौर  उस  के  साथ  ही  च  कि  लोगों  में  किंग
 के  लिए  कॉन्फ़िडेंस  दा  करने  की  भी  बहुत
 ज्यादा  जरूरत  है  इस  लिए  बेकस  को  भी
 नेशनलाइज़  कर  दिया  जाये  ।  जब  लाइफ़

 न्योरेंस  को  नेशनलाइज़  किया  गया  थाः
 तो  इन्शोरेंस  का  काम  बढ़ा  था  कम  नहीं  हुआ
 था  शौर  हालत  बेहतर  हुई  थी  ।  इसी  तरह
 बेकस  का  नेशनलाइज़शन  करने  से  लोगों  में

 बे  किंग  में  एक  खास  किस्म  का  विश्वास  बढ़ेगा
 और  ज्यादातर  लोग  अपना  रुपया  बैंकों  में
 जमा  करा गे  ।

 जहां  तक  टैक्स  एरिया  और  टैक्स
 इलेवन  का  सवाल  है  मैं  निवेदन  करना  चाहता
 हूं  कि  डेमोक्रेसी  का  मतलब  ढीलापन  नहीं
 है  बल्कि  डेमोक्रेसी  का  मतलब  डिसिप्लिन
 और  मज़बूतों  है  अगरचे  उस  का  मतलब
 रेजिमेन्ट शन  नहीं  है  7  इस  लिए  मेरी  प्रार्थना

 हैं  कि  डेमोक्रेसी  को  एफ़िशेन्ट  और  इफंकिटव
 साबित  करने  के  लिए  यह  ज़रूरी  है  कि  कस
 इलेवन  को  रोका  जाए  ।

 हम  ने  गोल्ड  क  ट्रोल  आडर  निकाला  था।
 वित्त  मंत्री  जी  न  उस  बका  कहा  था  कि  जो  लोग
 गोल्ड  बॉड  खरीदें  उन  से  इस  बात  का  हिसाव
 नहीं  लिया  जाएगा  कि  उन  के  पास  वह  रुपया

 कहां  से  आया  वह  सोना  कहां  से  आया  |

 यह  चीज़  यह  साबित  करती  है  कि  सरकार

 यह  जानती  है  कि  यहां  कस  इवेशन  होता
 है  यहां  पर  नाजायज़  प्राफिटीयरिंग  होता
 है  जिस  का  कोई  हिसाब  किताब  नहीं  रखा
 जाता  है  :  इस  को  जो  हम  रोक  नहीं  सके  हूँ
 इस  को  मैं  बाइसइज्जत  नहीं  समझता  हूं
 बाइसेफस्थ  नहीं  समझता  हुं  ।  हम  को  इस
 इवेशन  को  रोकना  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हूं
 कि  इस  झोर  ध्यान  दिया  जाए  ।  इस  में  पूरी
 फर्नेस  पूरी  मज़बू  ऋ  बरती  जानी  चाहिये  ।
 टैक्स  इवेशन  को  रोका  जाना  चाहिये  और
 अक्स  एरियाज  को  वसूल  किया  जाना  चाहिये  V
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 |: |  अब  मैं  आप  का  ध्यान  देश  के  मुख्तलिफ
 हिस्सों  के  इम्बेलेंस  की  शौर  मुख़तलिफ़  हिस्सों

 [की  ना बराबरी  की  झोर  दिलाना  चाहता  हूं  ।
 उन  की  हालत  एक  जैसी  नहीं  है  ।  खास  तौर
 पर  जब  पहाड़ी  इलाकों  और  मैदानी  इलाकों
 को  देखते  है  शहरी  आबादी  कौर  देहाती
 आबादी  को  देखते  है  तो  हमें  बहुत  ज्यादा
 फके  मालुम  पड़ता  है  |  जो  मैदानी  इलाके
 है  वे  पहाड़ी  इलाके  की  निस्बत  बहुत  ज्यादा

 खुशहाल  है  |  जहां  तक  शहरी  आबादी  और
 देहाती  आबा  का  ताल्लुक  है  मैं  दर्ज  करूंगा
 कि  बड़ी  बड़ी  फैक्ट्री  |  क ेलिए  गे यह  जरूरी
 हो  सकता  है  कि  शहरों  में  लगें  या  कहीं  भ्र ौर
 भी  जहां  लगेगी  वहां  बड़े  बड़े  शहर  झ्राबाद

 हो  जायेंगे  श्र  इस  के  बारे  में  मैं  बहुत  कुछ

 नहीं  कह  सकता  हूं  ।  लेकिन  जहां  तक  स्माल

 स्केल  डस्ट्रीज़  का  ताल्लुक  है  उन  को  हम
 गांवों  में  क्यों  नहीं  बखेर  देते  हैं  क्‍यों  न  उन
 को  चलाये  जाने  का  वहां  इसेंटिव

 |
 अगर

 स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  गांव  गांव  में  बिखर
 जायेगी  तो  हमारी  जो  इकोनोमी  है  वह  भी
 बिखर  जायेगी  शर  स  का  नतीजा  यह  होगा
 कि  तमाम  देश  खुशहाल  हो  जाएगा  ।  देहातों
 में  जो  बुरी  हालत  है  उस  का  सीधा  सा  प्रमाण
 वे  झुग्गियां  ट्  जो  दिल्ली  के  आस  पास  नित्य
 बनती  रहती  है  और  जो  सरकार  के  लिए
 भी  परेशानी  का  वायस  होती  है  7  अगर  आदमी
 के  पास  गांव  म॒  काम  हो  या  उस  के  पास  ज़मीन

 हो  तो  उस  को  छोड़  कर  के  वह  झुग्गियों  में
 क्यों  रहेगा  जहां  पर  उसे  हमेशा  यह  डर  लगा

 रहता  है  कि  किसी  वक्‍त  भी  उस  की  झुग्गी
 को  हटाया  जा  सकता  है  और  किसी  वक्‍त
 भी  उस  को  खानाबदोश  बन  कर  इधर  उधर
 मारे  मारे  फिरना  पड़  सकता  है  |  वह  इसी
 वास्ते  शहर  की  तरफ  जाता  है  कि  गांवों  में
 करने  के  लिए  उस  के  पास  कोई  कारोबार

 नहीं  है  कोई  गैज्गार  नहीं  है  ।

 वहां  पर  रोज़गार  की  सूरतें  पैदा
 करने  के  दो  ही  तरीके  है  एक  गे यह  है  कि

 ड्रम  काटेज  इंडस्ट्रीज़  की  तरफ  ज्यादा  तवज्जा
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 कौर  दूसरा  यह  है  कि  स्माल  स्केल  'इडस्ट्रीज

 को  गांवों  की  तरफ  ले  जा  हमारे  सामने
 एक  बड़ा  सवाल  फारेन  एक्सचेंज  का  भी  है  ।
 हमारे  सामने  क  बड़ा  सवाल  एक्सपो  स  का
 भी  है  |  इस  के  लिए  जो  हमारे  पास  हैवी
 इंडस्ट्रीज  है  जो  हमारे  पास  बिग  इंडस्ट्रीज
 हैं  वे  बेशक  हम  रिजर्व  कर  दें  ताकि  बहुत
 ज्यादा  माल  एक्सपोर्ट  किया  जा  सके  |  लेकिन
 स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  ज़ोर  कागज  इंडस्ट्रीज
 को  उस  के  साथ  साथ  हम  इस  लैवल  पर  ले
 आयें  कि  वे  देश  के  इन्दर  की  जो  जरूरतें
 हैं,  जो  कंज्यूमर  गुड्स  की  जरूरियात  हैं,
 उन  का  बेशतर  हिस्सा,  पूरा  करें।  यह  मुश्किल
 नहीं  होना  चाहिये  ।  कोशिश  की  जाए  तो
 ऐसा  हो  सकता  है  ।  इस  से  हँसी  इंडस्ट्रीज़  पर
 बिग  इंडस्ट्रीज  पर  प्रेशर  कम  होगा  वहां
 ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  कारोबार  मिल
 सकेगा  t

 वा  brs.

 मैदानी  इलाकों  कौर  पहाड़ी  इलाकों
 की  माली  हालत'  में  भी  फर्क  है  और  बहुत
 ज्यादा  फक  है  ।  मैं  पहाड़ी  इलाके  से  आता
 हूं  कौर  उसी  का  जिक्र  करना  चाहता  हुं  ।
 मेरे  सामने  मेरी  अपनी  रियासत  जम्मू  और
 काश्मीर  है  ।  उस  के  मुताल्लिक़  मैं  पहले  भी
 कई  बार  भ्रजं  कर  चुका  हुं  शर  राज  फिर
 करना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  कोई  हैवी  दंड-
 स्ट्रीट  नहीं  है,  वहां  पर  कोई  रेल  लिक  नहीं
 है,  वहां  पर  लोगों  को  रोजगार  मुहैया  करने  के
 लिए  कोई  खास  साधन  नहीं  है  ।  यहां  पर  एक
 मिनिस्ट्री  लेबर  एंड  एम्प्लायमेंट  की  बनी
 हुई  है  ।  मैं  जब  कभी  उस  की  क  सलेटी
 कमेटी  में  जाता  हूं  तो  वहां  पर  जब  लेबर
 का  सवाल  पाता  है  तो  मुझे  खामोश  रहना
 पड़ता  है  क्योंकि  हमारे  यहां  लेबर  ही  नहीं
 है,  कोई  फैक्ट्री  ही  नहीं,  न  स्माल  स्केल
 शौर  न  ही  बिग  स्केल  ।  इस  वास्ते  उधर  आप
 का  ध्यान  भी  माना  चाहिये  ।  मेरा  सुझाव
 यह  भी  है  कि  डीएस  के  सिलसिले  में  बहुत
 सी  चीज़ें  तैयार  होनी  हैं  जोकि  बड़ी  भ्रासानी
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 (ah  गोपाल  दत्त  मांगी]
 से  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज़  में  तैयार  की  जा  सकती
 हैं  7  हमारी  रियासत  में  भी  इंडस्ट्रियल  एस्टटेस
 कायम  की  जा  रही  हैं  ।  वे  बहुत  भरी  हालत
 में  हैं।  वहां  पर  कोई  कारीबार  नहीं  है  ।  ऐसी
 सूरत  में  क्या  यह  मुश्किल  नहीं  है  कि  डिफेंस
 की  वे  आइटम्स  जो  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज
 में  बन  सकती  हैं,  व  जम्मू  काइमीर  की  इंड-
 स्ट्रियल  स्टेट्स  में  बतवाई  जायें  ताकि  वहां
 पर  भी  लोगों  को  कारोबार  मिले  ।

 जब  मैं  काश्मीर  का  ज़िक्र  करता  हूं
 तो  मेरे  सामने  वे  हालात  शा  जाते  हैं  जोकि
 १६४७  से  ले  कर  राज  तक  पैदा  हते  २

 हैं  ।  १६४७  में  जो  कुछ  हुआ  उस  को  कौन
 नहीं  जानता  है  ।  काश्मीर  पर  जब  हमला
 हुआ,  उस  वक्‍त  लोगों  ने  क्‍या  क्‍या  मुसीबतें
 उठाई,  इस  से  सभी  वाकिफ  हैं  ।  उस  के  बाद
 १६५३  में  शंख  अबदुल्ला  अन्तरराष्ट्रीय
 साजिश  के  कारण  देश  विरोधी  बने  और
 उस  से  लोगों  में  बहुत  परेशानी  आई  ।  १६५४
 या  १६५५  में  स्वर्गीय  पंडित  पन्त  जी  बड़ी
 कृपा  कर  के  काश्मीर  गए  थे,  उन्होंने  वहां
 पर  एक  हिस्टोरिक  बयान  दिया  जिस  से
 काश्मीर  की  गर  यकीनी  पोजिशन  खत्म  हो
 गई  और  इस  से  लोगों  में  सकून  आया  7  उन्होंने
 कहा  कि  काश्मीर  का  फैसला  वहां  की  क  स्टैच्यू-
 ऐंड  श्रसम्बली  कर  चुकी  है  और  कह  फैसला
 अटल  है,  उस  का  बदला  नहीं  जा  सकता  है
 दुनिया  की  कोई  भी  ताकत  उस  को  बदल

 नहीं  सकेगी  i  उन  के  इस  बयान  से  वहां  एक
 तबदीली  आई,  लोगों  में  सदन  पाया,  लोगों
 में  स्टैबलिटी  भाई  कौर  आहिस्ता  आहिस्ता
 काश्मीर  गवर्नमेंट  के  रेवेन्यू  बढ़ने  लगे  ।
 लेकिन  पाकिस्तान  को  यह  नहीं  भाया  कि
 काश्मीर  हिन्दुस्तान  का  रंग  रहे,  वहां  पर
 खान  मान  हो,  वहां  पर  लोगों  को  सकून
 हासिल  हो  i  ह्ह्स्ट्री  गवाह  है  कि  हिन्दुस्तान
 झोर  पाकिस्तान  में  जितनी  बार  भी  नंगों-
 'हिए पंज  हुई  हैं  वे  इसलिये  टूटी  हैं.  इसलिए
 नाकामयाब  रही  हैं  कि  पाकिस्तान  नहीं  चाह॑ता
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 था  कि  सुलह  हो  ।  रहे  खेल  कई  बार  दोहराया
 गया  है,  कई  बार  यह  हिस्ट्री  दोहराई  गई
 है  ।  इस  बार  भी  जब  हमारे  मित्र  देशों  ने

 हमें  मजबूर  किया  श्र  हमें  सलाह  दी  कि

 हम  पाकिस्तान  के  साथ  सुलह  करें  तो  बजाय
 इस  के  कि  हम  पहले  उन  मित्र  देशों  के  ज़रिये  से
 यह  आश्वासन  हासिल  करते,  यह  एश्योरेंस
 लेते  कि  पाकिस्तान  वाकई  सुलह  करना  चाहता
 है,  हम  ने  उस  से  गुफ्तोशनीद  दत्र  कर  दी  ।

 इस  के  बाद  क्‍या  होता  है  ?  डान  में  एक  खबर

 छपती  है  कि  काश्मीर  का  वह  इलाका  जिसे

 पूछ,  राजौरी,  नौशहरा  कहा  जाता  है  और

 कुछ  दूसरे  इलाके  भी  हैं,  वे  हिन्दुस्तान  ने
 पाकिस्तान  के  देने  की  रिफर  दी  है  ।  यह्  खबर
 जब  डान  में  छपती  है  तो  बदकिस्मती  से  हमारे
 अखबार  भी  उसे  कोट  करने  लग  जाते  हैं
 शौर  इस  का  कोई  क ट्रैडिशनल  नहीं  किया
 जाता  है  n  इस  का  नतीजा  होता  है  कि  जनता
 में  परेशानी  फैलता  है  और  कारोबार  ठप

 हो  जाता  है  ।  पाकिस्तान  से  जब  रिफ्यूजी
 आए  तो  उन्हें  कम् पेंस टट  किया  गया,  उन  को

 रिहैबिलिटेशन  किया  गया,  इस  को  सारा  सदन
 जानता  है  ।  लेकिन  १६४७  कौर  १६४८  के

 हमले  के  बाद  जम्मू  मीर  काश्मीर  के  जो
 लोग  रिफ्यूजी  बने  कम्पेम्नेट  नहीं  किया
 गया,  उन्हें  रिहैविल्टिट  नहीं  किया  गया  उन्हें
 रिफ्यूजी  तक  तसव्वुर  नहीं  किया  गया  हालां-
 कि  उन  की  परेशानियों  की,  उन  की  मुसीबतों
 की  भी  लम्बी  रास्ता  है,  लम्बी  हिंस्द्री  है  ।

 वह  चीज  भी  भी  एक  हिस्ट्री  बन  कर  रह  गई

 है  ।  कोई  भी  आदमी  समझा  सकता  हू  |क  क्या

 वह  जिन्दगी  में  दो  बार  रिफ्यूजी  बन  कर
 जिन्दा  रह  सकता  है  श्र  अपने  श्राप  को  दो-दो
 बार  रिहैविलिडेट  कर  सकता  है  |  एक  बार
 काश्मीर  के  काफी  लग  १६४७  में  उजड़े  ।

 उन्होंने  काफी  अपनी  हिम्मत  से  काम  लिया
 आर  बख्शी  गुलाम  मृट्टम्मद  की  वजह  से

 झा बाद  हुए  कारा बर  शुरू  किया  |  अब  जब

 यह  पैनिक  फैला  तो  इसकी  वजह  से  उनका

 इन  इलाकों  में  कार:बार  ठप्प  हो  गया  है



 3805  General

 ma  वे  लोग  इस  पोजिशन  में  नहों  है  कि  दुबारा
 उजड़ने  का  खतरा  मोल  ले  सके  |  वे  अ्रजीब
 परेशानी  की  हालत  में  है  ,  पैनिक  उन  में
 फैला  हुमा है,  घबराये  हुए  वे  हैं  ।  मैं  श्र्जें
 करूंगा  कि  पाकिस्तान  के  साथ  अगर  आप
 टाक्स  जारी  रखना  चाहते  हैं  तो  शौक  से  जा'री
 रखिए,  लोग  परेशानी  भी  बरदाशत  कर  लेंगे.
 लेकिन  यह  भ्राश्वासन  तो  ले  लीजिए  कि  पाकी-
 स्तान  सुलह  चाहता  है  ।  देश  का  नुकसान  हो  शौर
 परिस्थिति  में  कोई  सुधार  न  हो,  मैं  नहीं
 समझता  हूं  कि  यह  कोई  उचित  नीति  हों  सकती

 है

 श्री  विभूति  सिर  (मोतिहारी)  :  सभा-
 पति  महोदय,  वित्त  मन्त्री  जी  ने  जो  राय  व्यय
 का  १६६३-६४  का  लेखा  पेश  किया  है  मैं
 उसका  हादिक  स्वागत  और  समर्थन  करता  हूं  ।

 मूर्ख  यह  देख  कर  दुःख  होता  है  कि  वित्त  मन्त्री
 जी  ने  बजट  पेश  किया  है  राज  उसकी  भी
 समालोचना  हो  रही  है  ।  जब  चीनी  हमला  हुआ
 और  हिन्दुस्तान  की  थोड़ी  क्षति  हुई  तो  इस
 सदन  में  कहा  जाता  था  कि  सरकार  ने  कोई
 कदम  नहीं  उठाया,  कौर  सरकार  लड़ाई  करने
 के  लिये  तैयार  नहीं  है  |  लड़ाई  बातों  से  महीं
 होती  है,  हथियारों  से  होती  है,  पैसे  से  होती  हे,
 हिम्मत  से  होती  है  ।  उस  सम्बन्ध  में  बहुत
 छोटी  सी  चीज  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने  रक्खी
 कि  हम  बजट  में  इस  साल  फौज  पर  कुल  मिला
 कर  २७५  करोड़  रुपये  ज्यादा  खर्च  कर  रहे
 हैं  7  राज  कुल  मिला  कर  हमारी  फौज  का  खर्च
 ८६७  करोड़  रु०  होता  है  शर  डेवलपमेंट  के
 ऊपर  इस  साल  १२२६  करोड़  रु०  हमारे
 वित्त  मन्त्री  जी  ने  खर्च  करने  का  अनुमान
 लगाया  है  ।  इस  खर्चे  को  पूरा  करने  के  लिये

 उन्होंने  जो  टैक्स  लगाये  हैं  उनका  विरोध

 होता  है,  शौर  सबसे  ज्यादा  विरोध  होता  है

 सुपर  टैक्स  का  ।  मैं  अपने  मित्रों  से  पूछना
 चाहता  हूं  कि  अगर  सुपर  टैक्‍स  का  विरोध

 होगा  तो  समर्थन  किस  टैक्स  का  होगा  ?  एक
 मेरे  मित्र  हैं  जिनका  का  एक  पक्के  गांधीवादी
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 से  सम्बन्ध  है,  वह  व्यापारी  हैं  ।  मैंने  उनसे  पूछा
 कि  भाई,  सुपर  टैक्स  का  क्‍या  असर  होगा  ?

 उन्होंने  बतलाया  कि  जिसका  १  लाख  रु०  का

 मुनाफा  होता  था  वह  पहले  Yo  हजार  रूटेसी
 देता  था  लेकिन  अब  जो  उसका  ५०  हजार
 रु०  बचा  करता  था  उसमें  से  भी  ६,०००  रु०
 टेक्स  का  देगा  |  इसके  माने  यह  हैं  कि  जब

 सुपर  टैक्‍स  ५६  हजार  रु०  हो  जायेगा  और
 ४४  हजार  रु०  इसको  मिलेंगा  |  हमारे  व्यापारी
 लोग  कहते  है  कि  उनके  पास  पूंजी  नहीं  रहेगी  ।
 आखिर  हमारी  सरकार  पैसा  ले  रही  हैं,
 लेकिन  पैसा  लेकर  वह  करेगी  क्‍या  ?  डवलपमेंट
 पर  खर्च  करेगी,  लड़ाई  का  सामान  जुटायेगी  ।
 मैं  बहुत  अदब  से  अपने  व्यापारियों  से  पूछना
 चाहता  हूं  कि  भ्रमर  यहां  चाइना  आ  गया  तो
 जिन  गरीबों  पर  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने
 टैक्स  लगाया  है,  जो  १  रु०  के  मालगुजार  हैं
 और  जिन  को  ८  श्री  अनिवार्य  बचत  योजना
 में  देना  पड़ेगा,  उनका  क्‍या  नुकसान  होगा  ?

 नुकसान  उन  धनी  आदमियों  को  होगा  जो

 चाहे  इस  बच  पर  बैठे  हों  या  उस  बेंच  पर  बैठे

 हों  ।  कम्यूनिस्टों  की  मार  से  तो  वे  जायगे,
 गरीबों  का  क्‍या  जायेगा  ?  फिर  भी  हमारे
 वित्त  मन्त्री  जी  ने  बहुत  उदारतापूर्वक  बहुत
 थोड़ा  सा  टैक्स  लगाया  है  ।  मैं  तो  कहूंगा  कि
 जो  सुपर  टैक्स  उन्होंने  लगाया  है  उसको  थोड़ा
 और  बढ़ावें,  तब  वे  न्याय  करेंगे,  वरना  वे
 न्याय  नहीं  करेंगे  ।

 मैं  आगे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारा
 दुश्मन  कितना  जबर्दस्त  है  ।  मेरे  हाथ  में  एक
 रिपोर्ट  है  :

 “Symposium  on  Need  for  Addi.
 tional  Taxation  in  the  context  of
 present  emergency”

 उसके  चेयरमैन  हैं  श्री  बी०  टी०  ठाकुर  |  उसमें

 कहा  गया  है  —

 “In  China  we  have  the  third
 most  powerful  military  nation
 in  the  world.  She  has  millions  and
 millions  of  fighting  men  fully
 trained  and  ready.  Her  guns,
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 [श्री  विभूति  मिश्र]
 fighting  §  weapons,  bombers,
 fighters,  transport  vehicles  etc.
 are  most  up-to-date.  She  has
 over  3000  of  most  modern  jet
 planes.  She  manufactures’  at
 least  one  plane  a  day.  She  has
 perfected  the  art  of  guerilla  war-
 fare.”

 इस  तरह  के  हमारे  दुश्मन  हैं  कौर  उस  दुश्मन
 का  मुकाबला  करने  के  लिये  नगर  थोड़ा
 सा  टैक्स  हमारे  यहां  लगा  तो  हमारे  देश  में
 चीख  मचने  लगी,  लोग  घबराने  लगे,  खास  तौर
 से  घनी  आदमी  ।  मैं  इसे  जरुर  मानता  हूं  कि
 जो  गांव  के  रहने  वाले  लोग  हैं  उनका  कर  थोड़ा
 कम  किया  जाय  ।  सरकार  किरोसिन  श्रायल
 का  टैक्स  छोड़  दे,  गांवों  में  जो  गरीब  भ्रामक  हैं
 जो  कि  १  रु०,  २  ०,  ४  रु०  मालगुजारी  देते
 हैं,  उनसे  जो  बचत  की  रकम  ले  रहे  हैं  उसको
 छोड़  दें,  तो  अच्छा  होगा  1  लेकिन  अगर  उसको
 छोड़ने  की  इच्छा  न  हो  तब  जहां  तक  जीन  से
 लड़ने  का  सवाल  है,  मैं  कहता  हूं  कि  वे  भी  दें  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री
 जी  ने  शहर  में  रहने  वालों  पर  बहुत  कम  टी  कस
 लगाया  है  ।  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  पक्के  गांधी-
 वादी  हैं  ।  लास्ट  फेज  नामक  पुस्तक  में  श्री
 प्यारेलाल  ने  गांधी  जी  का  बयान  निकाला  है
 गांधी  जी  ने  कहा  है  कि  शहर  शोर  गांव  का
 बारम्बार  का  झगड़ा  है  ।  शहर  चाहता  है  कि
 गांव  को  खा  जाय  ।  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  ने

 शहर  में  १५००  रु०  के  बाद  बचत  लेने  के  लिये
 टैक्स  प्रपोजल  किया  है  ।  इसी  तरह  से  जो  रेंट
 में  मिलेगा  उसका  ३  परसेन्ट  लिया  जायेगा
 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  मुल्क  के  लिये  शहर
 वाले  क्या  देते  हैं  -  हम  गल्ला  पैदा  करते  हैं
 जोर  वे  सस्ते  दाम  पर  हमसे  खाना  चाहते  हैं
 लेकिन  टैक्स  देने  के  वक्‍त  वे  भाग  जाते  हैं  ।
 गरीब  लोग  जो  गांवों  में  बसते  हैं  उनके  लड़के
 फौज  में  मारे  जायें,  वे  फौज  में  जायें,  गला
 सस्ता  दें  ज़ोर  मालगुजारी  नगर  १  रु०  देते

 हैं  तो  ८  श्री  बचत  में  दें,  यह  सब  क्‍या  है।
 राज  हिन्दुस्तान  में  बड़े  बड़े  शहर  ज॑  स ेकलकत्ता,
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 मद्रास,  दिल्ली,  कानपुर,  पटना  शादी  पड़े  हैं  t
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  वित्त  मन्त्री  ने
 बाहर  पर  जो  टैक्स  लगाये  हैं  उनको  कस  कर
 लगायें  ।  .

 मैं  एक  और  बात  कहना  चाहता  हूं  ।
 हमारी  सरकार  को  इस  वक्‍त  पूरी  तरह  से
 ध्यानावस्थित  रहना  है  क्‍योंकि  हमारी  विरोधी
 बेंचिज  में  जो  कम्यूनिस्ट  भाई  हैं,  इस  समय
 वे  यहां  नहीं  है,  उन  के  दो  पक्ष  वो  गये
 हैं  ।  एक  तो  कहता  है  कि  वे  प्रो  जवाहरलाल
 नेहरू  हैं,  दूसरा  पक्ष  है उन  का  जो  जेल  खाने  में
 बन्द  है,  या  न  भी  बन्द  हो,  वे  हमारी  सरकार
 के  खिलाफ  जबरदस्त  तरीके  से  हैं  कौर  इस  ताक
 में  है कि  हिन्दुस्तान  की सरकार  कब  कमजोर
 पड़े  और  उसके  उपर  वे  हमला  कर  दें  |  मैं  अपने
 जिले  में  गया,  मैंने  देखा  कि  हमारे  वित्त  मंत्री
 ने  जो  टैक्स  लगाये  हैं  उन  का  वे  कम्यूनिस्ट  भाई
 विरोध  करते  हैं,  श्राम  विरोध  नहीं  करते  नक
 छिप  कर  करते  हैं।  वे  समझते  हैं  कि  जनता

 हमारे  खिलाफ  है शोर  जनता  के  बीच  में  वे
 सफलता  नहों  प्राप्त  करेंगे  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  श्राप  भी  प्रचार
 के  गे,  छ  दिनों  बाद

 oft  विभूति  मिश्र  :  जरा  सुनिये,  साहब,
 चीन  जा  है  वह  अपने  उत्पादन  का  २१.८  फी
 सदी  फौज  पर  खर्च  करता  है,  यून  एस०  To
 ११.५  च  करता  है,  इंग्लैंड  ४  खच  करता

 है,  फ्रांस  ५  ६खच॑  करता  है,  कनाडा  ७.  १  खर्च
 करता  है  इस  बार  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  जो बजट
 रखा  है  उस  में  हम  ६  फी  सदी  खर्च  करने  जा  रहे
 हैं  करनी  फौज  पर  7  जो  २१.८  फी  सदी  ,खर्चे

 करता  है  उस  चीन  के  पास  तीन  हजार  से
 ज्यादा  जेट  फाइट सं  हैं,  जो  कि  सोज  एक  जेठ

 फाइटर  पैदा  करता  है,  उसका  मुकाबला  हम
 कैसे  करेंगे  ?  कुछ  भाइयों  ने  कहा  कर्ज  लेकर
 मैं  कहता  हूं  कि  कर्ज  के  बोझ  से  मर  जाशोगे,
 कितना  कर्ज  लोगे  t  कुछ  अपने  पैर  पर  भी  खड़े

 वो।
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 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  हमारे
 क्त  मंत्री  जी  का  जो  बजट  है  वह  बड़ा
 दुरूस्त  है  बल्कि  जो  उन्होंने  १५००  रू०  के
 ऊपर  सेविंग  में  रूपया  लेने  की  बात
 कहीं  है  उसके  संबंध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 १२००  रू०  पर  सेविंग  लेनी  चाहिए  और  हो
 सके  तो  €००  रू०  पर  सेविंग  लेनी  चाहिए।
 शहर  के  मजदूर  गांवों  के  किसान  से  कहीं  वेटर
 ग्राफ  हैं  ।  श्रवण  गांव  उजाड़  होते  जाते  हैं  ।
 गांव  के  लोग,शहरों में  जाते  हैं  क्योंकि  वहां  प्रतीक
 मजदूरी  मिलती  है,  गांवों  में  श्रमिक  मजदूरी
 नहीं  मिलती  है  ।  इस  लिये  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से
 कहना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  टैक्स  को  थोड़ा
 ज्यादा  बढ़ाये,  यदि  हमकी  चाइना  का  मुकाबला
 करना  है।  आज  मैं  नहीं  देखता  हूं  कि इस  सदन
 में  लोगों  के  दिलों  में  जलती  हुई  आग  है  कि  हम
 चाइना  का  मुकाबला  करें  1  बल्कि  असलियत
 यह  है  कि  हर  आदमी  चाहता  है  कि  वैक्स  घंट
 जाय  |  टैक्‍स  घट  जाय  अगर  सवब  टैक्स

 छुड़ा  लेंगे  तो  लड़ाई  कैसे  होंगी  ?
 हम  सामान  किस  प्रकार  खरीदेंगे  ?
 आप  को  तो  तारीफ  करनी  चाहिये  कि  हमारे
 वित्त  मंत्री  जी  कितनी  हिम्मत  के  साथ  बजट
 लाये  हैं।  लेकिन  हमारे  भाई  वित्त  मंत्री  जी  की
 तारीफ  करने  के  बजाय  कहते  हैं  कि  वे  यह
 वैक्स  लाये  वह  अक्स  लाये  ।  खास  तौर  से

 हमारे  धनी  भाई  जो  सारे  हैं  वे गजब  ढा  रहे
 है  वे  बोल  रहे  है  कि  सुपर  टैक्‍स  न  लगाइये  |
 अगर  सुपर  टैक्स  हट  गया  तो  सारे  बजट  का
 एसेक्स  ही  चला  गया  |  तब  इस  बजट  में  रहा
 क्या  ?  मैं  धनी  भाइयों  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 मगर  चीन  श्र  गया  तो  जो  गांव  वाले  हैं,  जो  दो
 बीघा  या  चार  बीघा  जोतने  वाले  हैं,  उनका
 क्या  नुकसान  होगा  ?  नुकसान  होगा  जो  कार
 खाने  दार  हैं  उन  का  ,  जो  मोटर  में  चढ़ते  हैं
 जो  एयर  कं  डिकन्स  मकानों  में  रहते  हैं  1

 मैं  वित्त  मंत्री  जी  से कहना  चाहता  हुं  कि
 आप  सरकार  के  खर्चे  में  भी  कमी  करें  मैं  चाहता
 हूं  कि हमारी  सरकार  अपने  हाथ  में  लीडरशिप
 थले। जो  बड़े  बड़े  अफसर  हैं,  जो  बड़े  बड़े  मिनि-
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 रहें  जो  गर्मी  के  दिनों  में  भ्र पने  घरों  में  एयर
 कंडीशंड  में  रहते  हैं,  जो  उनके  यहाँ  'फनिष्ड
 दफ्तर  हैं,  बंगले  हैं,  उनको  भी  वे  खत्म  करें,  तब
 तो  मालूम  होगा,  साहब,  कि  हम  लड़ाई  के  लिये
 तैयार  हैं  7  नहीं  तो  हम  यों  ही  कहते  रहते  हैं
 कि  हम  लड़ाई  के  लिये  तैयार  है,  लेकिन  अपने
 आयामों  में  भी  कमी  करने  के  लिये  तैयार

 नहीं  हैं  ।

 इसके  बाद  में  एक  बात  हिन्दी  के  बारे  में

 कहना  चाहता  हूं  क्‍योंकि  हमारे  वित्तमंत्री  जी

 हिन्दी  के  पक्षपाती  हैं  |  मैं  चाहता  हूं  कि  जिस
 स्टेट  की  जो  भाषा  है  उस  भाषा  में  वहां  का  काम
 चले  |  अगर  सेंटर  में  दिक्कत  हो  तो  अंग्रेजी
 चल  सकती  है  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  इस
 देश  में  २  फी  सदी  प्रंग्रेजी  जानने  वाले  हैं  कौर  वह
 २  फी  सदी  अंग्रेजी  जानने  वाले  चाहते  हैं  कि  देश
 में  उनका  सामान्य  कायम  रहे  ।  अगर  कोई

 यह  कहे  कि  अंग्रजी  जानने  वाले  ज्यादा  भ्रमणी
 तरह  से  शासन  कर  सकते  हैं.  तो  मैं  चैस  को  नहीं
 मानता  ।  अगर  सिर्फ  अग्रेजी  जानने  वाले  ही
 अच्छे  तरीके  स ेशासन  कर  सकते  हैं  तो  मैं  श्राप
 को  बतलाता  हूं  कि  मद्रास  के  मुख्य  मंत्री  श्री
 कामराज  नादर  हैं  ।  श्री  रणवीर  सिंह  ने  मुझे
 बतलाया  कि  मद्रास  की  सरकार  ने  डी  लाख
 पेंम्पिग  सेट  लगा  दिये  हैं।  कौर  सारे  हिन्दुस्तान
 का  मिलाकर  डेढ़  लाख  नहीं  होगा  ।

 बाप  कहेंगे  कि  अंग्रेजी  जानने  वाले  अच्छा
 शासन  करते  हैं  ।  यह  कोई  बात  नहीं  है  t

 रणजीत  सिंह  शौर  शिवाजी  प्रंग्रेजी  नहीं  जानते
 थे  लेकिन  उन्होंने  कितना  अच्छा  शासन
 किया  i

 एक  साननौय  सदस्य  :  उस  वक्‍त  अंग्रेजी

 स्कूल  नहीं  थे  t

 श्री  विभूति  मिश्र  :  अग्रेज़ी  नहीं  थी  तो

 उर्दू  थी,  दूसरी  भाषाएं  तो  थीं  मैं  चाहता  हूं
 कि  हिन्दुस्तान  के  हर  राज्य  का  कारोबार  उस
 राज्य  की  भाषा  में  किया  जाए  :  सेंटर  में  अगर
 कभी  ऐसा  नहीं  हो  सकता  तो  अंग्रेजी  को  रहमे
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 [श्री  विभूति  मिश्र]
 दिया  जाय  ।  हमारे  मौलाना  आजाद  मिनिस्टर
 थे  जो  अंग्रेजी  नहीं  जानते  थे,  लेकिन  उनके
 बाद  वह  परम्परा  चली  गयी  ।  वहां  पर  अंग्रेजी
 जानने  वालों  का  राज्य  हो  गया  ।  मैंने  सिलेक्ट
 कमेटी  के  सामने  यह  बयान  दिया  है  कि  अंग्रेजी
 जानने  वाले  हमारे  ऊपर  राज  कर  रहे  हैं  ।
 वे  सर्टिफिकेट  ले  लेते  हैं  सनौर  समझते  हैं  कि  हम
 शासन  कर  सकते  हैं  चाहे  उनको  काम  करना
 आवे  या  न  जावें  |

 श्री  कछवाय  (देवास)  :  कौर  इसमें
 अपनी  शान  समझते  हैं  ।

 श्री  विभूति  मिथ  :  आप  बैठिए,  हमीं
 काफी  हैं  कहने  के  लिए

 मैं  भाग  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं
 किसानों  के  लिए  कम  से  कम  इतना  कर  दीजिए
 कि  जो  उनका  सामान  पैदा  हो  उसकी  उर
 फेयर  प्राइस  मिले  ।  अरब  इस  बारे  में  थोड़ी  सी
 चर्चा  तो  होने  लगी  है  1  मैं  इस  सभा  का  १२
 वर्ष  से  सदस्य  हूं  ।  ब  देखता  हूं  कि  इस  बारे  में

 कुछ  चर्चा  होने  लगी  है  कि  किसानों  को  उनकी
 पैदावार  का  उचित  दाम  दिया  जाए  ।  ऐसा
 करने  के  वाद  ही  किसानों  में  इसेंटिव  पैदा  होगा  ।
 देश  की  पचास  फी  सदी  आय  खेती  से

 होती  है  अगर  किसानों  को  इसेंटिव  दिया  जाए
 तो  हमारी  यह  आय  दूनी  हो  सकती  है  -  इस
 संबंध  में  मुझे  बहुत  सी  बातें  कहनी  हैं,  मगर
 उन  सब  को  आपके  सामने  रखूं  तो  मेरा  सारा
 समय  निकल  जायेगा  लेकिन  सरकार  के  कामों
 के  कारण  भी  किसानों  के  काम  में  बाधा  पहुंची
 है?

 वित्त  मंत्री  ने  राज्य  सभा  में  उत्तर  देंते

 हुए  कहा  कि  हम  प्रिवी  नर्सेज  को  खत्म  नहीं  कर
 सकते  ।  इसका  एक  खास  कारण  है  ।  मैं  वित्त
 मंत्री  जी  से  बड़े  अदब  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 विहार  में  परमार्नेट  सेटलमेंट  था,  लेकिन
 वहां  जमींदारी  को  तोड़ने  में  तो  उसको  जरा
 भी  देर  नहीं  लगी  ।  वहू  भी  तो  सरकार  के  साथ
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 एक  कमिटमेंट  था  |  आपने  कराची  के  कांग्रेस
 अधिवेशन  के  अवसर  पर  यह  पवित्र  निर्णय
 लिया  था  कि  हम  किसानों  की  मालगुजारी
 को  कम  करेंगे  लेकिन  उस  पवित्र  प्रस्ताव  को
 आप  नहीं  निभा  रहे  हैं  ।  समझ  में  नहीं  जाता
 कि  आप  इस  प्रकार  के  कंद्राडिक्टरी  बयान
 क्यों  देते  हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  कैलरीज  पर  सीलिंग
 कायम  कर  दी  जाए  फि  कम  से  कम  कितनी
 और  ज्यादा  से  ज्यादा  कितनी  सैलरी किसी  को
 मिलनी  चाहिये  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  होगा
 देश  में  समाजवाद  नहीं  गाएगा.  ।  वित्त  मंत्री  जी
 हम  कांग्रेस  के  कार्यकर्ता  हैं,  हमने  त्याग  श्र
 तपस्या  की  है  1  हमारे  ऐसे  साथी  अभी  जिन्दा
 है  जिन्होंने  अपना  सब  कुछ  देश  के  लिए  लगा
 दिया  ।  लेकिन  उसके  बल  पर  अधिक  दिनों
 तक  काम  नहीं  चल  सकता  ।  जब  तक  सरकार
 समाजवाद  नहीं  लाएगी  तब  तक  लोगों  में

 उत्साह  नहीं  पैदा  होगा  ।  आज  आप  एक  आदमी
 को  चार  हजार  तनख्वाह  देते  हैं  यह  कह  कर  कि
 ये  पुराने  आई  ०  सी०  एस०  के  आदमी  हैं  और
 इनके  लिए  हमारा  इस  प्रकार  का  कमिटमेंट

 है  भ्र ौर  दूसरी  तरफ  आप  एक  आदमी  को  ५०
 रूपये  देते  हैं  ॥ तो  यह  ८०  गुना  का  फर्क  हो
 जाता  है  ।

 एक  बात  मैं  आपको  श्र  बताना  चाहता
 हूं  7  कुछ  दिन  पहले  मैंने  एक  रिपोर्ट  पढ़ी  थी
 जिसमें  लिखा  था  कि  आई०  ए०  एस०  की
 सरावस  में  wo  फीसदी  उन्हीं  लोगों  के  लड़के
 जाते  हैं  जो  बड़े  बड़े  पदों  पर  बैठ  हैं  या  जो  बड़े
 बड़े  सेठ  साहुकार  हैं  कौर  बाकी  तीस  प्रति  शत
 बाकी  लोग  जाते  हैं  ।  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 प्रकार  हिन्दुस्तान  का  राज  थोड़े  से  बड़े  लोगों
 के  हाथों  में  है  ।  मैं  इस  बात  की  सत्यता  के  बारे
 में  चुनौती  स्वीकार  कर  सकता  हूं  ।  मैं  कहता
 हूं  कि  इस  अवस्था  में  हमारी  डेमॉक्रैसी  कहां
 गयी  ।  गांधी  जी  चाहते  थे  कि  दिल्‍ली  की  गंगा
 गांवों  में  जाए  ।  लेकिन  मैं  देखता  हूं  कि  राज
 दिल्‍ली  की  गंगा  गांवों  में  न  जा  कर  कलकत्ता,
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 बम्बई  और  मंद्रास  में  लटकी  हुई  है  ।  मैं  सरकार
 को  लानिंग  देता  हूं  कि  अगर  आपने  देश  में
 समाजवाद  का  प्रसार  सफिया  तो  देश  में
 क्षोभ  पैदा  होगा  और  हमको  उसका  नतीजा

 भुगतना  होगा  ।  यह  कोई  ठंडी  वात  नहीं  है,  यह
 गर्म  बात  है,  लोग  इसको  कहते  हैं  ।

 एक  बात  मैं  और  बताना  चाहता  हूं  ।

 हम  लोग  जो  कांग्रेस  के  कार  कर्ता  हैं  संयोग  से
 पालियामेंट  के  मेम्बर  भी  हैं  ।  हम  चाहे  अपने
 घर  पर  रहे  या  दिल्ली  में,  हमारे  पास  रोज
 पत्र  आते  हैं  लोगों  के  कि  हम  बेकार  हैं  हमारी
 बेकारी  दूर  कीजिए।  मैंने  एक  कि  ताब  पढ़ी  है,
 मन्थर  को  लिखी  हुई,  'इत साइड  रशिया”  ।
 उसमें  लिखा  है  कि  वहां  लड़कों  को  पढ़ने  के
 लिये  पैसा  दिया  जाता  है  और  वहां  कोई  ब्रेकर
 नहीं  है  a  लेकिन  हमारे  यहां  बे  कारों  की  संख्या

 बहुत  बढ़ती  जाती  है  ।  भ्रमर  बे  कारी  का  मसला
 हल  नहीं  होता  है  तो  हमारे  खिलाफ  असंतुष्ट
 लोगों  का  एक  वर्ग  पैदा  हो  जाएगा  ।  हमको
 इसका  विशेष  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  इस
 समस्या  को  हल  करें  |

 अंत  में  मैं  एक  बात  और  बतला  देना  चाहता
 हूं  हमारी  सरकार  शिक्षा  के  लिये  जाति  पांत
 के  आधार  पर  छात्रवृत्तियां  देती  हें  i  में  चाहता
 हूं  कि  ये  छात्रवृत्तियां  जाति-पांत  के  आधार
 पर  न  दी  जाकर  गरीबी  के  आधार  पर  दी
 जाया  करें  |  हमारे  प्रधान  मंत्रो  जी  बिहार  गये
 थे  और  वहां  उन्होंने  अपने  भाषण  में  कहा  कि

 बिहार  में  जाति-पांत  बहुत  जबरदस्त  है  |
 मैं  पूछता  हूं  कि  कया  सेंटर  में  जाति  पांत  का

 लिहाज  नहीं  रखा  जाता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि
 ये  छात्रवृत्तियां  गरीबी  के  ग्रा थार  पर  दी  जाया
 करें  न  कि  जाति  पांत  के  आधार  पर।  बिहार  में

 गरीबी  है।  मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  वित्त
 मंत्री  उसका  सुधार  करें  ।  वें  मजबत  आदमी

 हैं  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 इतना  ही  कह  कर  मैं  चेयरमन  साहब
 आ्रापको  धन्यवाद  देता  हू  ।

 Shri  Koya  (Kozhikode):  Mr.  Chair-
 man,  Sir,  the  situation  caused  by  the
 Chinese  aggression  and  the  consequent
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 proclamation  of  emergency  in  the
 country  requires  indeed  extra-ordinary measures  to  meet  the  situation.  The
 hon.  Finance  Minister  has  indeed  been
 very  bold  in  presenting  a  daring  Bud-
 get  to  the  House.  People  will  surely
 appreciate  the  anxiety  gf  the  hon.
 Finance  Minister  to  meet  the  situation.
 But  the  hon.  Finance  Minister  will
 have  to  bear  in  mind  the  sheer  physi-
 cal  ability  of  the  people  to  bear  the
 burden  imposed  on  them  in  several
 cases.  There  are  people  who  are
 anxious  to  make  sacrifices  for  the
 country  but  many  of  them  are  on  the
 brink  of  poverty  and  are  hard  put  to
 it  to  keep  body  and  soul  together.
 We  must  think  how  these  people  are
 capable  of  making  these  sacrifices  at
 all.  Even  a  small  burden  upon  them
 cannot  be  borne  by  them.  It  will
 reduce  their  economic  position  vitally
 So  much  so  they  will  not  be  useful  not
 only  to  themselves  or  to  their  families
 but  to  the  country  also,  This  way  any
 burden  will  reduce  the  economic
 vitality  of  many  people  to  the  deteri-
 ment  of  the  country  and  of  the  coun-
 try’s  interests.  Having  this  thing  in
 view  the  hon.  Finance  Minister  would
 have  done  better  if  he  had  left  alone
 such  things  as  kerosene  and  postcards
 and  had  not  proposed  such  measures
 as  compulsory  deposits  at  least  where
 the  middle-class  people  and  the  lower
 middle-class  people  are  concerned.

 In  this  connection  I  would  like  to
 remind  the  hon.  Finance  Minister  that
 the  people  have  to  bear  not  only  the
 taxes  imposed  by  the  Centre  but  his
 disciples  in  the  States  have  also  im-
 posed  further  taxes  on  them.  So,  if
 you  consider  the  position  of  the  low-
 paid  employees,  like,  the  Government
 servants  and  the  teachers,  they  have
 to  pay  the  State  taxes,  they  have  to
 pay  the  professional  taxes  to  the  local
 bodies  they  have  to  pay  their  provident
 fund  contributions,  insurance  premia
 etc.  and  over  and  above  all  they  have
 got  to  meet  their  expenses  which  have
 become  very  high  because  of  the  rise
 in  prices.  I  am  reading  reports  from
 my  State  to  the  effect  that  even  now
 the  prices  of  tea,  food  articles,  that  is,
 rice  etc,  in  the  hotel,  have  gone  up.
 Ang  about  kerosene,  ag  far  as  my
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 State  is  concerned,  they  are  using
 kerosene  not  as  a  fuel  but  for  light-
 ing  purposes.  So,  all  together,  the
 monthly  expenses  of  the  poor  em-
 ployees  and  the  poor  agriculturists
 are  increasing  day  by  day.  I  do  not
 know  whether  they  would  be  able  to
 bear  the  new  taxes  imposed  both  by
 the  Centre  and  by  the  States.

 Sir,  the  cost  of  living  in  the  Kerala
 State  is  going  up.  An  amount  of
 Rs.  125/-  means  a  little  more  than
 Rs.  4/-  a  day  and  I  want  the  Finance
 Minister  to  consider  whether  it  will
 be  possible  for  the  oridnary  poor
 employee  with  a  family  of  five  or  six
 members  to  make  both  ends  meet,  to
 educate  his  children  and  to  meet  other
 daily  expenses.  I  am  glad  that  the
 members  of  both  the  Houses  of  Parlia-
 ment  have  expressed  their  dissatisfac-
 tion  to  these  measures—the  tax  on
 kerosene  and  the  compulsory  savings
 scheme.  As  far  as  the  poor  people  are
 concerned,  at  least  as  far  as  the  lower
 middle-class  people  are  concerned,  I
 think  the  Finance  Minister,  being  a
 democratic  man  wil]  pay  heed  to  the
 sentiment  expressed  by  hon.  members
 who  really  represent  the  popular  feel-
 ings  and  sentiments  in  this  matter.
 Though  many  of  the  taxation  measures
 are  necessary  under  the  circumstances,
 they  will  push  up  the  prices  unless  the
 Government  keep  wide  awake  and
 control  the  rise  in  prices.  Otherwise,
 the  rise  in  prices  will  be  a  crushing’
 burden  upon  the  people  who  are  al-
 ready  called  upon  to  make  very  extra-
 ordinary  sacrifices.

 Now,  another  thing  that  I  wanted  to
 point  out  was  about  development.  To
 carry  on  the  development  work  is  a
 part  of  the  defence  programme  accord-
 ing  to  the  Prime  Minister  and  accord-
 ing  to  the  Finance  Minister  also.  Now,
 in  carrying  on  this  developmental
 work,  it  should  be  seen  that  every  part
 of  the  country,  every  State,  must
 develop  in  a  uniform  manner  ag  much
 88  possible.  The  present  unbalanced
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 development  programme  will  retard
 the  much  necessary  progress  of  the
 country  as  a  whole.  The  States  like
 Kerala  are  already  suffering  from
 economic  imbalance.  The  economic
 backwardness  of  Kerala  State  is  well
 known.  The  per  capita  income  in
 Kerala  in  956  is  23l  as  against  the
 all-India  per  capita  income  of  261.
 The  Techno-Economic  Survey  publish-
 ed  by  the  National  Council  of  Applied
 Economic  Research  is  now  available
 and  I  hope  the  Government  will  pay
 special  attention  to  the  recommenda-
 tions  made  by  Dr.  Lokanathan  in  that
 report.  If  we  cannot  invest  Rs.  000
 crores  in  ten  year,  Kerala  will  not
 come  up  to  the  level  of  other  pro-
 vinces.  In  the  First  two  Plans,  less
 than  Rs.  80  lakhs  were  spent  and  in
 the  Third  Plan  Rs.  35  crores  are
 allotted  to  the  industrial  sphere.  But
 Kerala  requires  an  investment  of
 Rs.  000  crores  in  ten  years—from  960
 to  1970.  The  State  or  private  enterprise
 cannot  find  this  amount.  Therefore,
 the  Centre  has  to  come  to  our  rescue.
 Kerala  has  exploited  to  the  maximum
 possible  extent  her  agricultural  re-
 sources.  Therefore,  further  economic
 progress  can  only  be  in  the  industrial
 sector  helped  by  the  Centre.  But,
 very  unfortunately,  that  problem
 State  of  Kerala  was  neglected  up  till
 now.  We  were  not  given  any  subs-
 tantial  industries  in  the  public  sector
 for  the  last  so  many  years.  Now,  we
 are  told  that  even  the  Oil  refinery
 for  which  we  were  waiting  with  ex-
 pectation  is  not  going  to  come  to
 Kerala,  that  is  Cochin.  I  do  not  want
 to  be  so  pessimistic  about  jt.  Any-
 how,  the  question  of  educated  un-
 employment  in  that  State,  [I  hope,
 will  be  taken  into  consideration  when
 the  allotment  of  industries  to  the
 various  States  is  considered.  As  far
 as  the  phyto  chemicals  are  concerned,
 even  the  acquisition  of  land  was
 over.  Now,  we  are  told,  for  some
 reason  or  other,  that  also  is  not  going
 to  come.  With  your  permission,  I
 would  like  to  quote  one  or  two  paras
 from  the  preface  of  Dr.  Lokanathan
 in  this  bulky  volume.
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 “The  economy  of  Kerala  is
 marked  by  a  number  of  distinc-
 tive  features.  It  is  the  most
 thickly  populated  State  in  India
 with  an  average  density  per
 square  mile  being  over  three
 times  the  all-India  average.  In
 addition,  the  rate  of  growth  of
 population  has  been  noticeably
 higher  in  Kerala  than  in  the  other
 parts  of  India.  A  high  density  of
 population  combined  with  a_  fast
 growth  of  population  has  been
 responsible  for  the  most  acute
 problem  of  Kerala,  viz.,  abnormal-
 ly  high  rate  of  unemployment,  Ac-
 cording  to  a  survey  carried  out
 by  the  State  Statistics  qdepart-
 ment  open  un-employment  in  the
 State  was  as  high  as  4°2  per  cent
 (all-India  0°6%)  and  under-em-
 ployment  9°6  per  cent  of  the
 total  population  (all-India  6:0%)....

 The  need  for  a  faster  pace  of
 industrialisation  than  achieved
 hitherto  is  particularly  urgent  in
 Kerala  in  view  of  the  high  man-
 land  ratio  already  attained  in  this
 State.  There  is  a  limit  beyond
 which  employment  in  the  agricul-
 tural  sector  cannot  be  increased.
 A  solution  to  the  key  problem  of
 Kerala,  viz.,  high  degree  of  un-
 employment,  can,  therefore  be
 attempted  only  by  further  indus-
 trialisation  of  the  State.  Indus-
 trial  development  will  also  be  the
 main  spearhead  of  overall  growth
 of  the  State  economy.”

 Therefore,  I  want  to  jmpress  upon
 the  Central  Government  fhat  without
 the  Centre  coming  to  our  rescue,
 Kerala  will  be  a  model  State  of  eco-
 nomic  backwardness  and  that  would
 really  create  a  lot  of  problems  in
 future.  If  educated  un-employment  is
 a  serious  problem  as  far  as  our  State
 fs  concerned,  industrialisation  jis  the
 only  solution  to  that  (problem.

 Much  has  been  said  about  prohibi-
 tion  by  Members  who  spoke  before
 me.  I  was  sorry  to  hear  that  even
 some  Members  of  Parliament  from  the
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 Congress  party  opposed  the  prohibi-
 tion  programme  of  the  Government.  I
 am  very  glad  that  the  Finance  Minis-
 ter  is  taking  a  very  strong  attitude
 as  far  as  prohibition  is  concerned.
 Prohibition  cannot  be  viewed  only
 from  the  financial  point  of  view.  Pro-
 hibition  is  one  of  the  principles
 approved  by  us  in  the  Directive
 Principles  of  our  Constitution  and
 India  is  making  a  very  good  experi-
 ment  on  that.  If  India  fails  in  this
 experiment  I  think  no  country  in  the
 world  may  succeed  in  that.

 The  argument  put  forward  by  cer-
 tain  opponents  of  prohibition  is  that illicit  distiliation  is  going  on.  Then,
 they  can  go  to  the  extent  of  saying
 that  since  there  are  thefts,  therefore,
 Codes  are  not  necessary.  [f  at  all
 illicit  distillation  is  going  on,  I  know
 that  it  is  going  on  because  the  Gov-
 ernments  at  the  States  are  not  very
 strong  in  working  prohibition.  The
 remedy  to  meet  illicit  distillation  is
 not  to  scrap  prohibition  but  to  enforce
 it  sincerely  and  with  an  iron  hand.
 Really  speaking,  the  women  of  the
 country  will  be  surely  congratulating
 the  Finance  Minister  on  his  policy  of
 prohibition.  The  poor  people  who
 were  spending  whatever  they  were
 earning  in  the  today  shops  are  now
 living  a  decent  life.  It  is  only  the
 fashion-loving  and  the  upper  class
 people  who  are  opposing  prohibition.
 As  far  as  the  poor  people  are  con-
 cerned  they  surely  want  prohibition
 to  continue.

 Some  people  say  from  the  financial
 point  of  view  that  if  prohibition  is
 scrapped,  we  shall  get  money.  If
 prostitution  is  started,  and  if  you
 license  brothels,  how  much  money
 will  come  out  of  it?  But  will  any-
 body  advise  Government  to  do  that?
 Y  submit  that  Government  is  not  to
 make  money  by  selling  the  life  and
 the  morality  of  the  people.  That  is
 not  a  correct  approach  at  all  and  it
 will  be  really  a  disservice  that  we
 shall  be  doing  if  we  scrap  prohibi-
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 tion.  That  will  create  a  lot  of  other
 problems  also.  If  we  allow  drinking
 to  continue,  there  will  be  a  lot  of
 other  problems.  There  will  be
 troubles,  criminal  cases  and  so  on.
 All  sorts  of  troubles  will  come.

 Therefore,  I  would  like  to  congratu-
 late  the  Finance  Minister  on  his  policy
 of  prohibition.  The  scrapping  of  pro-
 hibition  will  not  solve  any  of  the
 problems.  But  the  one  thing  is  that
 according  to  the  present  policy  of
 Government,  toddy  is  haraam_  in
 certain  areas  while  it  is  halal  in
 certain  other  areas.  Therefore,  Gov-
 ernment  must  find  out  means  to  ex-
 tend  prohibition  to  areas  where  it  is
 not  in  force  now.

 Shri  A,  N.  Vidyalankar  (Hoshiar-
 pur):  At  the  very  outset,  I  beg  to
 offer  my  humble  compliments  to  the
 Finance  Minister  for  presenting  a
 budget  which  not  only  fully  meets
 the  needs  of  the  emergency  but  also
 symbolises  a  great  landmark  in  India’s
 history  of  advancement  towards  our
 cherished  goal,  namely  the  _  socialist
 order  of  society.  Shri  Morarji  Desai
 will  ever  be  remembered  in  the
 annals  of  India’s  economic  reconstruc-
 tion  for  the  two  most  radical  decisions

 the  has  taken.

 Firstly,  he  has  introduced  a  radical
 change  in  India’s  economy  by  depos-
 ing  gold  from  its  high  pedestal,  by
 reducing  its  status  and  by  changing
 its  character  as  a  means  of  grabbing
 and  hoarding  wealth.  Gold  has  been
 made,  so  to  say,  a  commoner  among
 the  various  metals.  We  might  not
 realise  the  significance  of  these
 measures  today,  but  I  am  quite  sure
 that  this  is  a  radical  step  which  will
 help  us  in  building  India’s  economy.

 Shri  Morarji  Desai,  I  think,  wants
 to  nationalise  gold  by  peaceful  means
 ‘without  expropriating  gold  from
 those  who  own  it.

 A  Swatantra  Party  Member  said  in
 ‘the  Rajya  Sabha  a  few  days  ago  that
 smuggled  gold  does  not  lie  in  the
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 vaults  of  bullion  merchants  but  has
 percolated  to  the  ordinary  workers.
 You  can  well  realise  how  heavily
 these  poor  workers  must  have  paid
 for  that  smuggled  gold  and  what  kind
 of  hoax  they  must  have  played  on
 them.

 Secondly,  the  Finance  Minister  has
 introduced  a  new  teature  in  the  Bud-
 get,  the  ‘Compulsory  savings  schem’.
 This  is  an  innovation  and  is  one  of
 the  most  effective  measures  to  keep
 inflation  in  proper  check.  Jt  is  also
 going  to  have  a  beneficial  effect  on
 our  economy.  The  taxation  proposals
 also  tend  towards  equitable  distribu-
 tion  of  the  heavy  tax  burden.  That  is
 why  I  assert  that  although  Shri
 Morarji  Desai  does  not  believe  in
 slogan-mongering  even  at  the  risk  of
 being  called  anti-socialist  or  a  friend
 of  the  capitalists,  he  is  not  a  doctrin-
 aire  socialist  but  a  practical  socialist.
 His  budget  proposals  have  brought
 him  in  the  front  rank  of  radical
 socialists  and  I  am  quite  sure  that  by
 laying  the  foundation  that  he  did  by
 introducing  these  two  features  in  the
 budget  and  in  our  economy,  he  has
 made  the  largest  positive  and  con-
 crete  contribution  in  building  up
 socialism  in  our  country.

 In  view  of  the  emergency,  I  thought
 we  would  cheerfully  bear  the  imposed
 burdens.  However,  I  am  disappointed
 to  sec  here  an  atmosphere  where
 each  one  has  tried  to  shift  the
 burden  over  to  some  one  else’s
 shoulders.  We  should  have  welcomed
 the  burden  that  fell  on  our  shoulders,
 with  cheer.  But  we  have  produced
 an  atmosphere  of  grumbling.  We
 should  pay  our  taxes  without  grumbl-
 ing,  very  cheerfully.  The  attitude  of
 one  influential  section  in  this  House
 on  the  Opposition  side  has  simply
 amazed  me  and  deeply  hurt  me  too.
 This  section  has  pleaded  for  shifting
 the  burden  over  to  the  head  of  our
 friends  abroad.  They  have  pleaded
 that  the  taxation  proposals  should  not
 have  been  brought  forward,  the  peo-
 ple  should  not  have  been  taxed  too
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 severely  and  we  should  have  depend-
 ed  on  the  charity  of  certain  friends  by
 countries  abroad  who  are  prepared  to
 help  us.  We  should  get  whatever  we
 want  to  get  with  dignity  and  self-
 respect.  But  what  one  of  their  Mem-
 bers,  Shri  Kapur  Singh,  said  amazed
 me.  He  went  so  far  as  to  say  that
 all  the  countries  of  the  world  live  on
 charity.  I  am  not  prepared  to  live  on
 charity.  India  is  not  prepared  to  live
 on  charity  of  others!  The  argument
 advanced  has  simply  amazed  me  and
 hurt  my  sense  of  self-respect.  Are
 ‘we  devoid  of  all  sense  of  self-respect
 as  to  say  that  we  should  live  on
 charity  and  we  should  not  pay  what
 we  are  expected  to  pay  and  what  we
 should  pay?  I  think  Shri  Kapur
 Singh  even  forgot  what  the  great
 Guru  had  said.  In  the  Guru’s  vani,  it
 is  said:

 a  बार  पराये  हंसना  साईं  कदे  न  देय”

 6,  God  do  not  force  us  to  sit
 at  the  door  of  anybody  for  charity’.

 It  is  a  well-known  proverb:

 “मांगन  गये  सो  मर  गये

 I  think  the  House  should  remember
 the  words  of  poet  Iqbal:

 “ऐ  दायरे  अाकूतति  स  रिजक  से  मौत  अच्छी
 जिस  रिजाक  से  भ्राती  हो  परवाज  में  कोताही”

 ‘Oh,  bird  of  the  high  skies,  do
 not  cherish  that  kind  of  living
 which  comes  in  your  way  and
 reduces  your  strength  for  soaring
 high’.

 As  I  gaid,  I  was  simply  amazed  at
 the  begging-bowl  mentality  shown
 by  some  of  the  Members  here,  the
 Members  of  the  Swatantra  Party  and
 of  the  Akali  Dal.  Some  of  the  friends
 here  seem  to  think  there  are  certain
 countries  which  have  opened  charity-
 houses  like  ‘Kala  Kambli  wale  ke
 Kshetra  or  bhandra’  for  distributing
 charity.  No  country  in  the  world  dis-
 tributes  charity  like  that  without  pur-

 2970  (Ai)  LSD—8.

 PHALGUNA  23,  884  (SAKA)  Budget—General  3822
 Discussion

 pose.  Even  if  it  is  distributed,  India
 will  never  go  and  beg  for  charity,  India
 will  do  whatever  it  can.  We  should
 bear  our  own  burden.  God  helps
 those  who  help  themselves.  Other
 countries  are  prepared  to  help  us  pro-
 vided  we  are  prepared  to  bear  our
 burden  as’'much  as  we  can.

 The  Communist  secticn  here  claims
 to  adhere  to  radical  principles,  but  I
 was  amazed  to  hear  Shri  Gopalan,  the
 leader  of  the  Communist  Party,  who
 opposed  the  gold  policy  of  the  Gov-
 ernment.  We  _  expected  that  the
 Budget  proposals  would  be  supported
 by  the  Communist  Party,  but  the
 speech  of  Shrimati  Renu  Chakravart-
 ty  very  much  disappointed  me.

 One  section  of  the  House  says
 that  the  burden  ig  on  the  poorest,
 while  Shri  Deo  and  some  _  other
 friends  state  that  the  burden  has
 been  imposed  on  the  rich.  I  think
 that  the  burden  has  been  imposed
 both  on  the  rich  and  the  poor,  because
 every  one  has  to  bear  the  burden
 equitably.

 No  doubt,  the  taxation  proposals
 are  stunning.  Our  Prime  Minister
 has  stated  that  we  should  tax  till  it
 hurts.  Even  the  Finance  Minister
 has  stated  that  no  Finance  Minister
 in  the  world  has  imposed  such  a
 heavy  burden.  True,  the  Finance
 Minister  has  imposed  a  heavy  burden,
 but  is  that  heavier  than  the  burden
 the  Chinese  are  imposing  on  us?  If
 We  are  serious  about  meeting  the
 Chinese  aggression,  the  Chinese  chal-
 lenge,  we  should  be  prepared  to  bear
 the  burden,  but  I  am  very  sorry  that
 this  kind  of  enthusiasm  has  not  been
 created.  The  grumbling  atmosphere
 that  we  have  created  here  will  have
 its  repercussions  on  the  people.  We
 should  have  gone  to  the  people  and
 asked  them  to  bear  the  burden  chear-
 fully.  Instead  of  enthusing  them,  in-
 stead  of  raising  their  morale,  instead
 of  telling  them  to  pay  the  taxes  and
 not  to  evade  them,  we  have  created
 an  atmosphere  full  of  grumbling.
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 [Shri  Morarji  Desai]
 There  are  certain  economists  who

 say  that  the  heavens  will  fall,  the
 whole  industry  will  be  shattered  to
 pieces.  Such  slogans  are  raised  every
 year,  and  the  economists  say  that  the
 whole  economy  would  be  shattered.
 Last  year  also  it  was  said,  but  the
 skies  did  not  fall,  and  nothing  hap-
 pened.  I  call  such  economists  Lal
 bujakkar.  They  claim  to  know  much,
 but  L  think  we  should  not  pay  heed  to
 such  kind  of  criticism.  Our  former
 Finance  Minister,  Shri  C.  D.  Desh-
 mukh,  who  knows  finance  and  econo-
 mics,  has  very  recently  stated  that
 there  is  no  danger,  that  there  is  noth-
 ing  wrong  in  the  super  profits  tax  or
 in  the  scheme  of  compulsory  saving.

 It  is  true  that  the  duty  on  kerosene
 and  other  things  is  heavy,  but  if  you
 see  the  list  you  will  find  that  most  of
 the  articles  are  such  that  they  are
 not  an  essential  part  of  the  people’s
 life.  Rather,  I  would  say  that  they
 are  not  so  essential]  like  food,  cloth-
 ing  and  housing.  This  burden  can  be
 borne  if  we  create  a  mentality  in  the
 people  that  after  all  some  burden
 should  be  borne.  Much  has  been  said
 about  the  super  profits  tax.  If  you
 go  to  marriage  parties  you  will  see
 how  much  superfluous  spending  is
 there.  After  all  these  people  who  can
 afford  to  spend  that  much  should  also
 be  prepared  to  strengthen  the  econo-
 my  of  the  country  by  paying  taxes.
 It  is  stated  that  it  will  lead  to  imfla-
 tion.  What  are  the  remedies  for  in-
 flation?  Taxation,  loans  or  savings.
 All  these  elements  have  been  introduc-
 ed  in  the  Budget.  Taxation  is  heavy.
 Loans  are  there;  compulsory  saving
 has  been  introduced.  Al]  these  mea-
 sures  are  anti-inflationary.

 The  price  line  should  be  maintain-
 ed.  The  prices  have  risen  recently.
 There  was  no  justification  for  the  sym-
 pathetic  rise  in  prices.  These  prices
 must  have  been  controlled  and  I  think
 our  machinery  should  work  for  that.
 There  is  the  gold  loan  issue.  The
 Nasik  Printing  Press  should  be  urged
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 not  to  print  so  many  notes.  As  com-
 pared  to  last  year  Rs,  84  crores  worth
 of  more  notes  are  in  circulation  now.
 This  year  bank  credits  are  higher  by
 Rs.  54  crores.  This  tendency  should
 be  curtailed.

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Member
 may  conclude.  I  want  to  call  another
 hon.  Member.  He  has  taken  about  5
 minutes,

 Shri  A.  N.  Vidyalankar:  I  shall  com-
 plete  in  two  or  three  minutes.

 Mr.  Chairman:  I  am  sorry  He  should
 conclude  now.

 Shri  A.  N.  Vidyalankar:  The  budge-
 tary  practice  of  under  estimating  reve-
 nues  and  over-estimating  expenditure
 should  be  stopped.  This  amount  of
 Rs.  9  crores  is  a  high  figure.  There
 should,  be  control  over  expenditure.
 For  lack  of  time  I  do  not  mention
 many  other  prints  that  I  wanted  to
 mention.  We  should  increase  produc-
 tion,  avoid  extra-expenditure  and  try
 to  remove  corruption  which  is  very
 rampant.

 Mr,  Chairman:  He  _  should  kindly
 finish  his  speech  in  ten  minutes.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Sir,  because  I
 am  leaving  tonight,  I  want  to  encroach
 upon  your  time  a  little.

 I  have  heard  with  rapt  attention  the
 speeches  made  by  the  various  hon.
 Members.  I  fully  realise  the  difficul-
 ties  confronted  by  the  hon.  Finance
 Minister  and  the  situation  in  which
 he  was  placed  and  why  such  a  heavy
 taxation  has  been  placed  on  the  people.
 My  first  reaction  to  this  taxation  was
 that  there  was  going  to  be  further
 suffering  for  the  common  people  be-
 cause  of  defective  planning  and  crimi-
 nal  negligence  of  defence  production
 in  the  past.  People  are  being  taxed
 for  the  defence  preparations.  We  have
 to  vacate  Chinese  aggression.  A  time
 may  come  when  we  have  to  face  some
 other  aggression  also,  though  I  feel  it
 may  not  come.  Placed  in  these  cir-
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 cumstances,  let  us  analyse  whether
 such  taxation  was  necessary.  I  fully
 support  the  Finance  Minister’s  stand
 on  gold  control.  The  lure  of  gold  has
 to  be  stopped  somewhere.  It
 is  true  that  there  is  a  feeling  that
 something  will  be  found  for  those
 lakhs  of  goldsmiths  who  are  unem-
 ployed  today.  But  there  also  I  want-
 ed  to  ask  a  pertinent  question  as  to
 why  he  did  not  lay  hands  on  the
 hoards  where  the  gold  was;  why  did
 he  not  do  it?  Why  was  so  much  time
 given?  Why  full  one  months  was
 given  to  those  hoarders  to  hoard  the
 gold.  Then,  one  day  we  found  that
 all  that  was  glittering  was  not  gold,
 and  naturally  no  gold  was  available
 to  the  extent  that  the  hon.  Finance
 Minister  wanted.

 8  hrs.

 From  the  figures  which  I  have  got,
 I  feel  that  there  has  been  overbudget-
 ing.  What  do  the  figures  show?  In
 1956-57,  the  amount  of  saving  was
 Rs.  650  crores;  this  works  out  to  15-2
 per  cent;  in  1957-58,  it  was  Rs.  22l
 crores;  in  1958-59,  it  was  Rs.  443
 crores;  in  l959-60,  it  was  Rs.  255
 crores;  and  in  969-6l,  it  was  Rs.  500
 crores.  An  analycis  of  savings  by
 grants  in  1960-61  shows  that  in  54
 grants,  the  savings  exceeded  l0  per
 eent—

 श्री  कछवाय  :  में  समझता  हूं  कि  इस
 समय  सदन  में  कोरम  नहीं  है  ।
 Shri  Raghunath  Singh  (Varanasi):

 There  is  no  question  of  quorum  after
 5  P.M.

 Mr.  Chairman:  May  I  point  out  that
 the  convention  of  the  House  is  not  to
 demand  quorum  in  6  extended
 time?

 Shri  S.  M.  Banerjee:  The  savings
 exceeded  0  per  cent  of  the  funds  pro-
 vided,  and  that  in  2l  of  these  cases
 the  savings  exceeded  20  per  cent.  This
 shows  that  either  it  was  excess  bud-
 geting  or  there  were  unspent  amounts
 owing  to  non-fulfilment  of  schemes.
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 Dr.  M.  S.  Aney:  Is  there  any  con-
 vention  like  that,  namely,  that  after
 5  O’clock  or  so,  the  question  of  quo-
 rum  should  not  be  raised?

 Mr.  Chairman:  There  is  a  conven-
 tion.

 Shri  Raghunath  Singh:  We  are  fol-
 lowing  it  for  the  last  eight  years.
 (Interruption).

 Shri  5.  M.  Banerjee:  So,  there
 should  have  been  some  mistake  in
 budgeting  these  amounts.  Now,  com-
 ing  to  rise  in  prices,  my  hon.  friend
 from  West  Bengal]  quoted  the  various
 statements  made  by  the  Chief  Minis-
 ter  of  West  Bengal.  It  is  a  fact  today,
 though  the  Food  Minister  might  deny
 it,  that  in  Calcutta,  even  ordinary
 quality  of  rice  is  being  sold  at  Rs,  30
 a  maund.  I  shall  bring  a  sample  of
 that  rice  in  a  day  or  two,  if  he  likes.

 What  has  happened  in  Uttar  Pra-
 desh?  I  shall  read  what  is  reported
 in  the  National  Herald:  “Abnormal
 rise  in  prices;  U.P.  writes  to  Centre
 for  measures  under  DIR.”  It  con-
 tinues:

 “The  U.P.  Government  are  ful-
 ly  aware  of  the  abnormal  rise  in
 prices  during  the  last  two  months,
 but  the  profiteer  will  attract  the
 provisions  of  the  Defence  of  India
 Rules  only  when  the  Union  Gov-
 ernment  tell  the  State  Govern--
 ment  to  act  in  the  matter,  it  is
 reliably  learnt.”

 “The  State  Government  have
 already  written  to  the  Union  Gov-
 ernment  suggesting  measures  to
 curb  the  rising  prices  of  many
 essential  commodities  like  sugar,
 soap,  oil  and  textiles.”

 This  is  actually  the  news  which  has
 come  in  the  papers,  and  the  Uttar
 Pradesh  Government  has  written  to
 the  Centre  for  taking  strong  action
 under  the  Defence  of  India  Rules.  I
 want  to  know  from  the  hon.  Finance
 Minister  whether  such  action  has  been
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 [Shri  S.  M.  Banerjee]
 taken  in  Uttar  Pradesh  end  in  any
 other  State.

 Here,  in  Delhi,  what  happens?  When
 there  was  a  shortage  of  kerosene,
 when  the  price  of  kerosene  oil  shot
 up  after  the  budget,  47,000  gallons  of
 kerosene  were  found  hoarded  in  a
 particular  place  in  Delhi  alone.  I  do
 not  know  what  has  happened  in  the
 country.  So  my  submission  is  only
 this.  Proper  action  should  be  taken
 so  that  there  will  be  some  check  and
 naturally  then  the  prices  will  not  go
 up.

 Take  the  question  of  arrears  of  tax.
 It  has  been  mentioned  in  this  House
 that  the  income-tax  arrears  as  on  3lst
 December,  962  were  Rs.  83°42  crores;
 gift-tax,  Rs.  6°6l  lakhs;  wealth-tax,
 Rs.  -2,18,87,000.  In  Kanpur  alone,  I
 know  that  the  sales-tax  arrears  are
 Rs.  2  lakhs.  Why  this  money  is  not
 realised,  I  do  not  know.

 Shri  Raghunath  Singh:  That  is
 your  constituency.

 Shri  S,  M.  Banerjee:  It  is  true.

 Shri  Morarji  Desai:
 Government  matter;

 It’is  a  State
 not  here.

 Shri  Ss.  M.  Banerjee:  It  is  true,  but
 you  afe  giving  grants  to  them.

 Shri  Morarji  Desai:  But  that  does
 not  mean  I  should  not  give  it.

 Shri  s.  M.  Banerjee:  You  should
 not  give  at  least  to  Uttar  Pradesh.
 Naturally,  there  is  wastage.  All  this
 should  come  to  an  end  and  the  only
 Temedy  is  there  should  be  _  proper
 vigilance.

 Enri  Morarji  Desai:  For  these  he
 should  go  to  the  State  Legislative
 Assembly;  not  here,

 Shri  S.  M.  Banerjee:  Then,  during
 the  second  world  war,  there  was  an
 army  of  ccntractors.  What  is  the
 Position  today?  Unfortunately,  we
 are  having  still  an  army,  a  complete
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 army  of  plan  contractors,  and  they  are
 trying  to  swindle  this  country  in  many
 ways.  I  am  not  opposed  to  the  con-
 tract  system.  We  cannot  have  every-
 thing  done  departmentally.  But  what
 happens?  There  are  many  cases  of
 corruption  against  these  contractors,
 and  if  an  enquiry  is  made  as  to  the
 buildings  constructed  by  the  various
 contractors  in  Delhi  alone,  it  will  re-
 veal  how  they  are  swindling  this
 country.  Of  course,  in  a  mixed  eco-
 nomy  we  should  have  both  the  private
 sector  and  the  public  sector.  As  you
 yourself  pointed  out,  and  very  rightly,
 ‘both  the  sectors  will  be  there;  I  agree
 with  you.  Unless  we  change  our  eco-
 nomy  to  a  socialist  economy,  such  a
 system  will  exist.  But  the  Vivian  Bose
 Enquiry  Commission’s  report  has
 clearly  revealed  what  is  going  on.
 Everybody  is  aware  that  that  report
 has  been  referred  to  two  eminent  law-
 yers  and  the  Attorney  General  of  this
 country,  I  do  not  know  what  was  the
 point  in  referring  the  matter  to  them.
 My  hon.  friend  Shri  Daji  quoted  the
 case  of  the  Asiatic  Insurance  Company
 and  the  Law  Minister  advised  that  no
 fresh  action  need  be  taken  against
 that  company.  I  hope  it  would  not
 come  again  from  the  Law  Ministry
 that  this  report  need  not  be  discussed
 in  this  House.  Such  Commissions
 should  be  appointed  with  Mr.  Vivian
 Bose  or  the  ex-Attorney  General,  Mr.
 Setalvad,  a  man  of  unquestionable  in-
 tegrity,  as  Chairman,  to  go  into  the
 affairs  of  the  Birlas  and  other  big
 concerns,  so  that  either  they  must
 come  out  openly  and  say  that  they
 are  good  and  innocent  people  or  other-
 wise,  such  man-eaters  must  be  arrest-
 ed,  placed  at  the  disposal  of  the  Gov-
 ernment  and  they  should  be  shot  mer-
 cilessly.  That  is  the  only  solution.

 My  atention  has  been  drawn  to  the
 fact  that  Government  granted  import
 licence  for  import  of  dry  fruits  from
 Iran  through  the  STC  to  the  extent  of
 Rs.  22}  lakhs  against  exports  of  cer-
 tain  commodities  from  here.  Accord-
 ing  to  the  report  published  in  the
 Financial  Express  it  appears  that  the
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 STC  has  agreed  to  transfer  one  licence
 worth  Rs.  24  lakhs  in  favour  of  a
 firm  in  Delhi  by  private  negotiations.
 Shri  T,  N.  Mathur  of  the  Central
 Board  of  Indian  Industries  is  the
 main  person.  I  have  not  been  able
 to  know  how  he  managed  to  get  the
 licence.  It  has  come  out  openly  in
 the  paper  Financial  Express  dated
 8th  February,  963  as  follows:

 “It  may  also  be  recalled  that  re-
 cently  there  had  been  a  strong  pro-
 test  that  the  STC  have  given  away
 a  licence  for  Rs.  2°5  lakhs  to  a
 single  unknown  party  in  Delhi.”

 If  licences  are  issued  in  this  manner,
 I  do  not  know  what  will  happen.

 I  fully  support  the  expansion  of  the
 defence  industry.  I  also  support  the
 contention  of  my  hon.  friend,  Shri
 Harish  Chandra  Mathur,  that  in  de-
 fence  production,  the  private  sector
 should  not  be  brought  in.  I  did  not
 get  a  clear  answer  from  the  Defence
 Minister  the  other  day  when  I  put
 a  question  whether  it  is  a  fact  that
 arms  and  ammunition  are  likely  to
 be  manufactured  in  the  private  sector.
 If  the  private  sector  is  allowed  to
 manufacture  arms  and  ammunition,
 they  would  like  to  maintain  a  war
 psychosis  in  the  country  and  convert
 this  country  into  one  of  war-mongers,
 which  igs  not  our  policy.

 I  shall  conclude  by  giving  some
 suggestions.  To  get  more  resources,
 we  should  nationalise  aM  banks.  It
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 is  high  time  we_  should  nationalise
 general  insurance  also.  Government
 should  take  over  the  Dalmia-Jain
 concerns  and  request  Mr.  Vivian  Bose
 or  Mr.  Setalvad  to  enquire  into  the
 affairs  of  the  business  houses.  I  am
 sure  this  will  be  done.  We  should
 nationalise  all  coal  mines  and  _  the
 sugar  industry,  if  possible,  ‘because
 they  are  making  fabulous  profits.

 I  fully  support  the  Finance  Minister
 in  levying  the  super  profits  tax.  No
 amount  of  pressure  should  make  him
 change  his  mind  on  this.  He  is  a  man
 of  integrity  and  I  hope  no  amount
 of  pressure  will  make  him  change  his
 mind  on  this.  I  would  also  request
 him  to  reconsider  the  levy  on  kero-
 sene,  tobacco,  etc.  I  support  him  fully
 in  so  far  as  he  has  clearly  taxed  the
 big  people.  But  I  would  request  him
 to  consider  whether  the  taxation  on
 the  small  people  may  not  be  reduced
 to  some  extent.

 Sir,  one  last  word  and  J  have  done.
 My  hon,  friend,  Shri  Kamath,  sug-
 gested,  let  there  be  taxation  on
 speeches.  I  would  say,  let  the  Fin-
 ance  Minister  levy  a  tax  on  Govern-
 ment’s  failures  and  false  promises
 since  l5th  August,  1947,  and  I  am
 sure  a  large  amount  of  money  will  be
 available  to  him.

 ‘18.11  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Friday,  March
 5th,  963|Phalguna  24,  884  (Saka).
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 CoLumMnNs  WRITTEN  ANSWERS  TO

 UESTIONS—con: ORAL  ANSWERS  TO  QUES-  ५
 QUESTION  a.

 हु
 399773634

 Usa.  Subject  CoLUMNS
 oO.

 5.0.  Subject
 No.  738  Talcher  Power  Station  in

 .  Orissa  3647-48
 388  Increase  in  smoking  3597—3634  739  Cotton  power-loom  ow-
 389  Reduction  in  staff  in  Gov-  ners  in  Bombay  ‘a  3648

 ernment  offices  3600—04  740  Chairman  of  Gold  Con-
 390  Insecticides  3604—06  trol  Board  3648-49
 397  Floods  in  Brahmaputra  3606—10  740  National  Building  Cons-
 392  Bank  advances  against  truction  Corporation  3649

 pledge  of  :warehouse  re-  742  Advances  to  Class  IV
 ceipts  36T0—I2  employees  for  fans  3650

 393  Housing  Boards  36I2—I5  743  Prizes  for  Medical  Text
 394  Free  water  and  electricity  books  3650

 to  Central  Ministers  36I5—24  744  Development  of  Hastina-
 395  Super  Chambal-Bhakra  pur  Township  3651

 Grid.  3624-25  745  Cutin  U.K.  Bank  rate  3651
 396  Power  reqiurements  of  746  Homoeopathic  Institutions” 365  I—53

 the  country  3626—30  747  Duty-free  cigarettes  to
 397  Squatters  in  the  capital  3630—34  Army  personnel  3653

 itr  WERS  T.  748  Bharat  Sewak  Samaj  3654
 WR  EN  ANS  R  0  ए 749  P.W.D.  Divisions  in

 QUESTIONS.  3634—67  Manipur  3654—55
 5  750  Medical  colleges  at  Rewa
 SQ.  and  Raipur  3655-56

 398  Drug  manufacture  ©  sur-  750  Cancer  hospital  at  Jabal-
 vey  3634-35  pur.  3656-57

 399  Skimmed  milk  3635-36  752  povernment  ees
 at

 400  International  Opthalmo-  Sat  in  kee  3657
 logy  Congress  3636-37  753  Closure  of  bank  of  China  3657-58

 40०  Pong  Dam  Project  3637  754  Water  for  Irrigation  in
 402  Subsidised  Industrial  pun:

 ‘territory  If
 3658-59, Housing  Schemes  3637—39  se  5

 03  Housing  loan  fom  755  Seizure  of  watches  in 403
 Lita.  ३639  Calcutta  3659
 Integrated  ८  d  6  756  New  Asiatic  Insurance 404  grated  power  gri  3639-40  Company  3659-60

 405  Jeeps  from  UNICEF  3640-4I  757.  Medical  students  from
 406  Sub-soil  water  in  Delhi  3641-42  Manipur  7  3660-6r
 407  Conference  of  Chairman  758  Drinking  water  to  Lun-

 of  State  Electricity  Boards  3642-43  karansar  +  366I-62
 408  Ghaggar  floods  3643-44  759  Bombay  customs  3662-63

 760  Bandel  Power  Station  3663-64
 Use:  761  Dental  hospitals  3664

 762  Ajoy  Valley  Development
 733  Rehabilitation  work  3644  Scheme  3664-65
 734  Health  Research  Division  3644-45  763  ‘P’  Form  3665
 735  Bed-strength  of  Central  764  Drugs  Technical  Advisory  3666

 Government  hospitals  3645-46  Boar
 736  Cancer  hospitals  3646  765  Rihand  Dam  3666
 737  Hospitals  for  general  me-  66  M  t dical  check-up’  3647

 766  ala-ia  Institute  (्  Delhi  3666-67
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 PAPERS  LAID  ON  THE
 TABLE.  हर

 (7)  A  copy  of  the  Budget  Es-
 timates  of  the  Damodar
 Valley  Corporation  for
 the  year  1963-6  under
 sub-section  (3)  of  section

 &,
 of  the  Damodar  Valley
 rporation  Act,  7948

 (2)  A  copy  of  Annual  Report
 of  the  Damodar  Valley
 Corporation  and  Audit
 Report  for  the  year  r96I-
 62  under  sub-section  (5)
 of  section  45  of  the  Damo-
 dar  Valley  Corporation
 Act,  7949 «

 (3)  A  copy  of  the  Defence  of
 India  (Fourth  Amend-
 met)  Rules,  3963  pub-
 lished  in  Notification  No.

 G.S.R.  274  dated  the  8th
 February,  1963,  under
 section  4I  of  the  Defence
 of  India  Act,  ‘1962.

 (4)  The  Marine  Insurance
 Bill,  1963,  by  Shri  M.  P.

 [Damy  Dicest]}

 CoLuMNs

 3668

 PAPERS  LAID  ON  THE
 TABLE—contd.

 Bhargava,  as  passed  by
 Rajya  Sabha.

 MESSAGE  FROM  RAJYA
 SABHA

 Secretary  reported  a  message
 from  Rajya  Sabha  that  at  its
 sitting  held  on  the  8th
 March,  1963,  Rajya  Sabha
 had  passed  the  Marine  In-
 surance  _  Bill,  1963,  by  Shri
 M.P.  Bhargava.

 GENERAL  _BUDGET—GE-
 NERAL  DISCUSSION
 General  Discussion  on  the

 Budget  (General),  1963-64. continued.  The  discussion
 was  not  concluded.

 AGENDA  FOR  FRIDAY,
 MARCH  I5,  963/PHAL
 GUNA  24,  7884  (SAKA)
 Further  General  Discussion

 on  the  General  Budget  ,
 1963-643  and  consideration
 of  the  Private  Members’
 Resolutions.

 GMGIPND—LS  II—2970  Ai  LSD—26-3-63—880
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 3668-69

 3669—3830


